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 श्री  सुरवरम  सुधाकर

 श्रीमती  सुशीला  बंगारू

 श्री  राजीव  रंजन  सिंह

 लालू  श्री

 श्री  समिक

 सरदार  सुखदेव  सिंह

 श्री  नारायण  चन्द्र

 श्री  बेनी  प्रसाद

 श्री  भानु  प्रताप  सिंह

 श्री  रतिलाल  कालीदास

 श्री  रवि  प्रकाश

 श्री  राजेश

 श्रीमती  ऊषा

 श्री  बालासोबरी

 श्री  मनसुखभाई

 श्री  सुरेश

 श्री  शंकर  सिंह

 श्री  अटल  बिहारी

 श्री  अनिल  शुक्ल

 श्री

 श्री

 विनोद  श्री

 श्री

 वर्णानुक्म  धृची



 चौदहवीं  लोक  सभा  के  सदस्यों  की

 बीरेन्द्र  श्री

 वीरेन्द्र  श्री

 श्री  अरुण  कुमार

 श्री

 श्री

 श्री

 श्री

 अरबिन्द

 अरूण  कुमार

 श्री  मदन  लाल

 मोहम्मद

 कर्नल  धनीराम

 श्री  रघुराज  सिंह

 मोहम्मद

 श्री  अब्दुल  रशीद

 महादेवराव

 श्री

 श्री  अधलराव  पाटील

 श्रीमती  तेजस्विनी

 श्री  ललित  मोहन

 श्रीमती  करुणा

 श्री  सलीम

 शैलेन्द्र  श्री

 10  2007  वर्णानुक्रम  सूची

 श्री

 श्री

 श्रीमती  रुबब

 सण्जन  श्री

 श्रीमती

 श्री  निखिलानन्द

 श्री  हकबाल  अहमद

 श्री  तूफानी

 श्री  दरोगा  प्रसाद

 श्री  तथागत

 श्री  सर्वे

 मोहम्मद

 श्री  सुबोध  कांत

 श्री  किशन  सिंह

 साई  श्री

 श्री  नन्द  कुमार

 श्री  विष्णु  देव

 श्री  चंद्रशेखर

 श्री  ताराचंद

 श्री  ज्योतिरादित्य  माधवराव

 श्रीमती  यशोधरा  राजे

 कुंवर  मानवेन्द्र

 कुंवर  सर्ष  राज



 चौदहर्वीं  लोक  सभा  के  सदस्यों  की

 ,  चौधरी  लाल

 .  चौधरी  विजेन्द्र

 रघुवंश  प्रसाद

 ,  राम  लखन

 राय  इन्द्रजीत

 ,  श्री  अक्षय  प्रताप

 ,  अखिलेश  प्रसाद

 ,  श्री  आजत

 श्री  उदय

 ,  श्री  कल्याण

 ,  श्री  कीर्ति  वर्धन

 ,  श्री  गणेश

 श्री  गणेश  प्रसाद

 श्री  चन्द्रभान

 ,  श्री  चन्द्रभूषण

 श्री  दुष्यंत

 ,  श्री  देवब्रत

 ,  श्री  प्रभुनाथ

 ,  श्री  बृजभूषण  शरण

 ,  श्री  मानवेन्द्र

 ,  श्री  मानिक

 ,  श्री  मोहन

 श्री  राकेश

 श्री  रामपाल

 19  1929  ,  वर्णानुक्रम  सूची

 श्री  रेवती  रमन

 श्री  लक्ष्मण

 श्री  विजयेनद्र  पाल

 श्री  विश्वेन्द्र  (

 श्री  सरताज

 श्री  सीताराम

 श्री  सुग्रीव

 श्री  सूरज

 श्रीमती  कान्ति

 श्रीमती  प्रतिभा

 सिंह  श्रीमती  संगीता  कुमारी

 श्रीमती  ज्योतिर्मपी

 श्री

 श्री  नवजोत  सिंह

 श्री  रविचन्द्रन

 श्री  कपिल

 श्री  सुधांशु

 श्री

 श्रीमती

 श्री  मणी  कुमार

 श्री

 श्री  रामजीलाल

 श्री  बागुन

 श्री  चेंगगा



 चौदहवीं  लोक  सभा  के  सदस्यों  की

 श्री  नरसिंगगाव

 श्री  लक्ष्मण

 श्री  अर्जुन

 श्रीमती  मिनाती

 श्रीमती  राधिका  )

 श्री  सर्वानन्द

 श्री  शिबु

 श्री  भरतसिंह  माधवसिंह

 श्री  भृपेन्द्रसिंह

 श्री  खारबेल

 10

 (१४)

 2007  वर्णानुक्रम  सूची

 श्री  हरिहर

 श्री

 श्री

 हर्ष  श्री

 मुनव्यर

 श्री  विजय

 श्री  दीपेन्द्र  सिंह

 श्री  अनवर

 श्री  अब्दुल  मन्‍नान

 श्री  सैयद  शाहनवाज

 श्री  अनंत  कुमार



 19  1929

 लोक  सभा  के  पदाधिकारी

 अध्यक्ष

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी

 उपाध्यक्ष

 श्री  चरणजीत  सिंह  अटवाल

 सभापति  तालिका

 श्री  गिरिधर  गमांग

 सत्यनारायण  जटिया

 श्रीमती  सुमित्रा  महाजन

 लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय

 श्री  बालासाहिब  विखे  पाटील

 श्री  वरकला  राधाकृष्णन

 श्री  अर्जुन  सेठी

 श्री  मोहन  सिंह

 श्रीमती  कृष्णा  तीरथ

 श्री  देवेन्द्र  प्रसाद  यादव

 महासचिव

 श्री  आचारी



 19  1929

 मंत्रिपरिषद

 मंत्रिमंडल  स्तर  के  मंत्री

 मनमोहन  सिंह  प्रधानमंत्री  तथा  उन  मंत्रालयों/विभागों  के  भी  प्रभारी  जो  विशेष  रूप  से

 किसी  अन्य  मंत्री  को  आबंटित  नहीं  किए  गए  हैं  जैसे  :

 1...  लोक  शिकायत  और  पेंशन

 2...  योजना  मंत्रालय

 3...  परमाणु  ऊर्जा  तथा

 4...  अंतरिक्ष  विभाग

 5...  कोयला  और

 6.  पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय

 श्री  प्रणब  मुखर्जी  विदेश  मंत्री

 श्री  अर्जुन  सिंह  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री

 श्री  शरद  पवार  कृषि  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री

 श्री  लालू  प्रसाद  रेल  मंत्री

 श्री  एंटनी  रक्षा  मंत्री

 श्री  शिवराज  पाटील  गृह  मंत्री

 श्री  अंतुले  अल्पसंख्यक  मामले  मंत्री

 श्री  सुशील  कुमार  शिंदे  चिद्युत  मंत्री

 श्री  रामविलास  पासवान  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  तथा  इस्पात  मंत्री

 श्री  जयपाल  रेड्डी  शहरी  विकास  मंत्री

 श्री  शीश  राम  ओला  खान  मंत्री

 श्री  चिदम्बरम  वित्त  मंत्री

 श्री  महावीर  प्रसाद  लघु  और  मध्यम  उद्यम  मंत्री

 श्री  किन्डिया  जनजातीय  कार्म  मंत्री

 श्री  बालू  पोत  सशक  परिजन  और  राजमार्ग  मंत्री



 मंत्रिपरिषद्‌  10  2007  मंत्रिपरिषद्‌

 श्री  शंकर  सिंह  वाघेला  अस्त्र  मंत्री

 श्री  वायालार  रवि  प्रवासी  भारतीय  कार्य  मंत्री

 श्री  कमल  नाथ  वाणिज्य  और  दद्योग  मंत्री

 श्री  हंस  राज  भारद्वाज  विधि  और  न्याय  मंत्री

 श्री  संतोष  मोहन  देव  भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्री

 सैफुद्दीन  सोज  जल  संसाधन  मंत्री

 रघुवंश  प्रसाद  सिंह  ग्रामीण  विकास  मंत्री

 श्री  प्रियरंजन  दासमुंशी  संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूधना  और  प्रसारण  मंत्री

 श्री  मणि  शंकर  अय्यर  पंचायती  राज  युवक  कार्यक्रम  और  खेल  मंत्री  तथा  उत्तर  पूर्व

 क्षेत्र  विकास  मंत्री

 श्रीमती  मीरा  कुमार  सामाजिक  न्याय  और  अधिकारिता  मंत्री

 श्री  मुरली  देवरा  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री

 श्रीमती  अम्बिका  सोनी  पर्यटन  मंत्री  और  संस्कृति  मंत्री

 श्री  राजा  संचार  और  सूचना  प्रौद्योगिकी  मंत्री

 अंबुर्माण  रामदास  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री

 श्री  कपिल  सिब्बल  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  तथा  पृथ्वी  विज्ञान  मंत्री

 श्री  प्रेमचंद  गुप्ता  कॉर्पोरेट  कार्य  मंत्री

 राण्य  मंत्री

 श्री  ऑस्कर  फर्नांडीस  श्रम  और  रोजगार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 श्रीमती  रेनुका  चौधरी  महिला  और  बाल  विकास  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री

 श्री  सुबोध  कांत  सहाय  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 श्री  विलास  मुत्तेमवार  नवीन  और  नवीकरणीय  ऊर्जा  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 कुमारी  सेलजा  आवास  और  शहरी  गरीबी  उपशमन  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री

 श्री  प्रफुल  पटेल  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 श्री  वासन  ह
 सांख्यिकी  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 (xviii)



 मंज़रिपरिक्द्‌

 श्री  अहमद

 श्री  सुरेश  प्ौरी

 श्री  विजय  हान्डिक

 श्रीमती  पानाबाका  लक्ष्मी

 दासरि  नारायण  राव

 शकील  अहमद

 राव  इन्द्रजीत  सिंह

 श्री  नारनभाई  रठवा

 श्री  मुनियप्पा

 श्री  राजशेखरन

 श्री  कांतिलाल  भूरिया

 श्री  माणिकराव  होडल्यथा  गावित

 श्री  श्रीप्रकाश  जायसवाल

 श्री  पृथ्वीराज  चव्हाण

 श्री  तस्लीमुददीन

 श्रीमती  सूर्यकान्ता  पाटील

 श्री  मोहम्मद  अली  अशरफ  फातमी

 श्री  वेलु

 श्री  पलानीमनिक्कम

 श्री  रघुपति

 19  1929  )  मंत्रिपरिषद्‌

 राज्य  मंत्री

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 कोयला  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 संचार  और  सूचना  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 रैल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 पोत  सड़क  परिवहन  और  राजमार्ग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक

 वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 प्रधानमंत्री  कार्यालय  में  राज्य  मंत्री

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  खाद्य  और  सावंजनिक

 वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय

 में  राज्यमंत्री

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री



 मंत्रिपरिषद

 श्री  वेंकटपति

 श्रीमती  सुब्बुलक्ष्मी  जगदीशन

 श्री  इलेंगोवन

 श्रीमती  कान्ति  सिंह

 श्री  नमोनारायन  मीना

 श्री  जय  प्रकाश  नारायण  यादव

 अखिलेश  प्रसाद  सिंह

 श्री  पवन  कुमार  बंसल

 श्री  आनन्द  शर्मा

 श्री  अजय  माकन

 श्री  दिनशा  पटेल

 श्री  पललम  राजू

 सुब्यारामी  रेड्डी

 अखिलेश  दास

 श्री  अश्विनी  कुमार

 श्री  जयराम  रमेश

 श्री  चंद्रशेखर  साहू

 श्रीमती  पुरन्देश्वरी

 श्री  अम्बरीश

 श्रीमती  राधिका  सेल्खी

 10  2007  मंत्रिपरिषद

 विधि  और  न्याय  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री

 सामाजिक  न्याय  और  अधिकारिता  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री

 भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्रालय  के  भारी  उद्योग  विभाग  में  राज्य

 मंत्री

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  तथा  उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक

 वितरण  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 इस्पात  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 वाणिण्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  औद्योगिक  नीति  एबं  संवर्धन  विभाग

 में  राज्य  मंत्री

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  के  वाणिज्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री



 लोक  सभा  वाद-विवाद

 अंक  1,  चौदहर्वी  लोक  सभा  के  ग्यारहवें  सत्र  का  प्रथम  दिन

 लोक  सभा

 10  2007/19  1929

 लोक  सभा  पूर्वाध्न  ग्यारह  बजे  समवेत

 महोदय  पीठासीन

 राष्ट्रगान

 राष्ट्रगान  की  धुन  बजाई

 अध्यक्ष  महोदय  :  महासचिव  प्रेम  कुमार  धूमल  को

 शपथ  लेने  के  लिए

 पूर्वाह्न  11.02  बजे

 सदस्य  द्वारा  शपथ  ग्रहण

 प्रेम  कुमार  धूमल

 पूर्वाह्न  11.04  बजे

 निधन  संबंधी  उल्लेख

 ]

 अध्यक्ष  महोदब  :  माननीय  मुझे  सभा  को  इस  सभा  के

 दो  वर्तमान  सदस्य  श्री  चन्द्रशेखझर  और  श्री  अजीत  कुमार  सिंह  तथा

 हमारे  पांच  पूर्व  सहयोगियों  श्री  कृष्ण  चन्द्र  श्री  चन्द्रजीत

 श्री  साहिब  सिंह  वर्मा  और  श्री  भरत  सिंह  चव्हाण

 के  दुखद  निधन  की  सूचना  देनी

 माननीय  मैं  अत्यंत  के  साथ  अपने  सम्माननीय  सहयोगी

 श्री  अन्द्रशेखशर  के  निधन  का  उल्लेख  कर  रहा

 श्री  चन्द्रशेखर  उत्तर  प्रदेश  के  बलिया  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र

 से  चौदहवीं  लोक  सभा  के  वर्तमान  सदस्य  उसी  संसदीय

 निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  करते  हुए  वे  वर्ष  1977  से  1984  तक

 छठी  और  सातरबी  लोक  सभा  तथा  वर्ष  1989  से  2004  तक  नौवीं

 से  तेरहवीं  लोक  सभा  के  सदस्य  वे  उत्तर  प्रदेश  राज्य  से

 वर्ष  1962  से  1977  तक  लगातार  तीन  बार  राज्य  सभा  के  सदस्य

 भी

 चन्द्रशेखझर  जी  देश  के  अत्यंत  सम्मानित  राजनैतिक  नेताओं  में

 से  महान्‌  समाजवादी  नेता  आचार्य  नरेन्द्र  देव  की  प्रेरणा  से  वर्ष

 1950  के  पूर्वार्द्ध  में  राजनीति  में  कई  महत्वपूर्ण  मुद्दों  पर

 उनका  सिद्धांतवादी  दृष्टिकोण  परम्परागत  दृष्टिकोण  से  भिन्‍न  होने  के

 कारण  उन्हें  प्रारंभिक  राजनैतिक  जीवन  में  के  नाम  से

 जाना  जाता  वास्तव  में  वे  अन्याय  और  भेदभाव  के  कट्टर  घिरोधी

 चार  दशकों  तक  अपना  अद्वितीय  योगदान  देकर  उन्होंने  एक  प्रबुद्ध

 सांसद  के  रूप  में  संसदीय  वाद-विवादों  में  सार्थक  एवं  सक्रिय  भूमिका

 अदा  एक  प्रखर  वक्ता  के  रूप  में  संसद  में  उनके  भाषण  अति

 प्रभावपूर्ण  होते  थे  जिनमें  नवोदित  भारत  के  दर्शन  की  झलक  दिखायी

 देती  वे  अपनी  बात  निर्भय  होकर  व्यक्त  करते  थे  लेकिन  भिन्‍न

 राजनैतिक  दृष्टिकोण  रखने  वाले  नेताओं  के  साथ  उनका  व्यवहार  सदैव

 मर्यादापूर्ण  रहता  सभा  में  शोर-शराबे  के  दौरान  संसद  में  उनकी

 और  मध्यस्थता  अक्सर  सभा  में  शांति  कायम  करने  में  सहायक

 होती  एक  महान  जागरूक  नेता  के  रूप  में  उनकी  आवाज  एक

 बुलन्द  आवाज  उन्होंने  सार्वजनिक  जीवन  में  गिरते  हुए  नैतिक  मूल्यों

 से  कभी  समझौता  नहीं  संसदीय  वाद-विवाद  में  उनके  अद्वितोय

 योगदान  को  स्वीकार  करते  हुए  संसद  ने  वर्ष  1995  में  उन्हें  उत्कृष्ट

 सांसद  के  पुरस्कार  से

 श्री  चन्द्रशेखझर  को  10  1990  से  2  जून  1991  तक

 भारत  के  प्रधानमंत्री  के  रूप  में  कार्य  करने  का  सौभाग्य  प्राप्त  हुआ

 और  इस  अवधि  के  दौरान  उन्होंने  अनेक  महत्वपूर्ण  मंत्रालयों  का  पदभार

 प्रधानमंत्री  के  रूप  उन्होंने  अनेक  जनोन्मुखी  कदम  उठाए

 जिनसे  उनके  प्रबुद्ध  राजजयिक  कौशल  और  राजनैतिक  सूझ-बूझ  का

 परिचय  मिलता

 श्री  चन्द्रशेखर  2000  से  2001  तथा  2005  से  आचार  समिति

 के  सभापति
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 दृढ़  इच्छा  शक्ति  पर  अडिंग  रहते  हुए  उन्होंने  मूलभूत  नीतियों  पर

 एक  सिद्धांतवादी  रूख  अपनाया  और  कोई  समझौता  नहीं  किया  उनका

 विश्वास  था  कि  आम  व्यक्ति  सरकार  की  नीतियों  और  कार्यक्रमों  का

 केन्द्र  बिन्दु  होना  उन्होंने  आम  व्यक्ति  से  सम्पर्क  स्थापित

 करने  और  उनकी  समस्याओं  को  समझने  के  लिए  वर्ष  1983  में

 कन्याकुमारी  से  नई  दिल्‍ली  तक  4260  किलोमीटर  की  पद

 यात्रा  की  तथा  निम्नतम  स्तर  पर  सामाजिक  और  राजवैतिक  कार्यकर्त्ताओं

 को  शिक्षित  करने  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  में  भारत  यात्रा  केन्द्र  स्थापित

 श्री  चन्द्रशोघर  का  जीवन  साहस  की  गाथा  वह  हृदय  से

 सच्चे  धर्मनिरपेक्ष  राष्ट्रवादी  थे  और  युवाओं  के  प्ररेणास्त्रोत

 जिस  युग  में  आदर्शों  को  अत्यंत  पवित्र  समझा  जाता  था  तब

 उन्होंने  राजनीति  की  शिक्षा  ग्रहण  की  तथा  राजनीति

 श्री  चद्रशेखर  धर्मनिरपेक्ष  और  लोकतांत्रिक  मूल्यों  के  ऐसे  प्रणेता

 थे  जिन्होंने  उन  मूल्यों  के साथ  कभी  समझौता  नहीं  उन्होंने  इन

 मूल्यों  की  तिलांजलि  का  जोरदार  विरोध  किया  क्योंकि  उनका  विश्वास

 था  कि  ये  मूल्य  ही  भारतीय  राष्ट्र  की  नींव  उन्होंने  अपने  जीवन

 में  इंग  मूल्यों  में  दृढ़  आस्था  प्रदर्शित  की  तथा  श्री  जथप्रकाश  नारायण

 द्वारा  शुरू  किया  गया  आन्दोलन  उनकी  सक्रिय  भागीदारी  से  अत्यंत

 सफल

 श्री  चन्द्रशेखझर  एक  विट्ठान  व्यक्ति  थे  तथा  उन्होंने  जेल  डायरी  ''

 तथा  आफ  सोशल  नामक  पुस्तकों  का

 लेखन  वह  साप्ताहिक  के  संस्थापक  सम्पादक

 थे  तथा  उसके  सम्पादन  सलाहकार  बोर्ड  के  चेयरमैन

 श्री  चन्द्रशेखर  के  निधन  से  देश  के  राजनीतिक  इतिहास  के  एक

 महत्वपूर्ण  युग  का  अंत  हो  गया  उनके  निधन  से  देश  ने  धर्मनिरपेक्षता

 और  जातिविहीन  समाज  के  पक्षपधर  एक  विख्यात  कुशल

 राजनेता  और  समर्पित  समाजवादी  खो  दिया

 लम्बे  समय  तक  बीमार  रहने  के  पश्चात्‌  औ  अऋशेखर  का  निधन

 80  वर्ष  की  आयु  में  8  2007  को  नई  दिल्‍ली  में

 श्री  अजीत  कुमार  सिंह  चौहृहवीं  लोक  सभा  के  वर्तमान  सदस्य

 वे  बिहार  के  बिक्रमगंज  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व

 कर  रहे

 सक्रिय  संसदविद  श्री  सिंह  वर्ष  2004  के  दौरान  उपभौकत

 मामले  और  सार्वजनिक  थितरण  संबंधी  समिति  तथा  विद्युत  मंत्रालय

 10  2007  उल्लेख  4

 की  परामर्शदात्री  समिति  के  सदस्य  वर्ष  2006  के  दौरान  स्वास्थ्य

 और  परिवार  कल्याण  संबंधी  समिति  तथा  लाभ  के  पर्दों  संबंधी  संयुक्त

 समिति  के  सदस्य

 कृषक  और  सक्रिय  सामाजिक  कार्यकर्ता  श्री  सिंह  देश  में  सहकारिता

 आन्दोलन  की  एक  युवा  और  उद्यमशील  शक्ति  उन्हें  राष्ट्रीय  स्तर

 पर  लगभग  सभी  प्रमुख  सहकारी  संस्थाओं  के  निर्वाचित  सदस्य  होने

 का  सौभाग्य  प्राप्त  हुआ  उन्होंने  नेफेड  के  अध्यक्ष  और  इफकों

 और  कृभको  के  निदेशक  के  रूप  में  कार्य  वे  वर्ष  2000  में

 तापिन्दु  शहरी  सहकारी  बिहार  के  संस्थापक  अध्यक्ष  भी

 श्री  अजीत  कुमार  सिंह  का  निधन  एक  सड़क  दुर्घटना  में  ।

 2007  को  बिहार  में  45  वर्ष  की  अल्प  आयु  में  हुआ  ।  उनके

 असामयिक  निधन  से  एक  होनहार  नेता  का  अंत  हो  गया

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हलधर  1971  से  1984  तक  पांचवीं  से  सातवीं

 लोक  सभा  के  सदस्य  रहे  तथा  उन्होंने  पश्चिम  बंगाल  की  औसग्राम

 और  दुर्गापुर  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्रों  का  प्रतिनिधित्व

 श्री  हलधर  1967  से  1968,  1969  से  1970  तथा  1991  से  1996

 तक  पश्चिम  बंगाल  विधान  सभा  के  सदस्य  वह  1969  से  1970

 तक  पश्चिम  बंगाल  की  सरकार  में  आबकारी  मंत्री

 श्री  हलधर  एक  सुयोग्य  सांसद  थे  और  वह  पांचवीं  लोक  सभा

 के  दौरान  1971  से  1974  तक  प्राक्कलन  1974  से  1976  तक

 लोक  उपक्रमों  संबंधी  1971  से  1977  तक  इस्पात  और  खान

 तथा  औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  की  परामर्शदात्री  समिति  के  सदस्य

 छठी  लोक  सभा  के  दौरान  1977  से  1978  तक  श्री  हलधर

 सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  और  संकल्पों  संबंधी  1977  से

 1979  तक  अनुसूचित  जातियां  और  अनुसूचित  जनजातियां  समावेश  और

 अपवर्जन  विधेयक  संबंधी  संयुक्त  प्रवर  समिति  उद्योग  मंत्रालय  की

 चरामर्शदात्री  समिति  के  सदस्य  वह  सातवीं  लोक  सभा  के  दौरान

 सभा  पटल  पर  रखे  जाने  वाले  पत्रों  संबंधी  समिति  के  भी  सदस्य

 श्री  हलधर  एक  पारखी  प्रशासक  थे  और  उन्होंने  1954  से  1956

 तक  बर्दबान  नगरपालिका  के
 आयुक्त  के  रूप  में  सेवा  की  तथा  1973

 से  1980  तक  बर्दवान  जिला  किसान  सभा  के  उपाध्यक्ष  भी

 एक  सामाजिक  और  राजनीतिक  कार्यकर्ता  के  रूप  में  उन्होंने  पिछड़े

 वर्गों  के  उत्थान  में  गहरी  रूचि  दिखाई  तथा  किसानों  और  समाज  के
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 कमजोर  वर्गों  के  लिए  अपना  समूचा  राजनीतिक  जीवन  न्यौछवर  कर

 श्री  हलधर  ने  अनेक  देशों  की  यात्रा  की  और  वह  1978  में

 तत्कालीन  सोवियत  उत्तरी  कौरिया  और  मंगोलिया  का  दौरा  करने

 वाले  भारतीय  संसदीय  शिष्टमंडल  के  सदस्य

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हलधर  का  निधन  85  वर्ष  की  आयु  में  07

 2007  को  पश्चिम  बंगाल  के  बर्दवान  में

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  उत्तर  प्रदेश  के  आजमगढ़  संसदीय  निर्वाचन

 क्षेत्र  के  1967  से  1977  तक  चौथी  और  पांचवी  लोक  सभा  और  1980

 से  1984  तथा  1991  से  1996  तक  सातवीं  और  दसवीं  लोक  सभा

 के  सदस्य

 इससे  पूर्व  श्री  यादव  1957  से  1967  तक  उत्तर  प्रदेश  विधानसभा

 के  सदस्य

 श्री  यादव  एक  योग्य  प्रशासक  उन्होंने  1974  से  लेकर  1977

 तक  केन्द्र  में  इस्पात  और  खान  मंत्रालय  का  कार्यभार

 श्री  यादव  एक  सक्रिय  सांसद  वह  सातवीं  लोक  सभा  के

 दौरान  सरकारी  आश्वासनों  संबंधी  समिति  के  सदस्य  और  दसवीं  लोक

 सभा  के  दौरान  लोक  लेखा  समिति  के  सभापति

 श्री  यादव  ने  अनेक  देशों  का  भ्रमण  वह  1993  में  कम्बोडिया

 का  दौरा  करने  बाली  अन्तरसंसदीय  संघ  के  शिष्टमंडल

 के  सदस्य  थे  जो  वहां  होने  वाले  चुनावों  के  निरीक्षण  के  लिए  गया

 श्री  यादव  एक  सक्रिय  सामाजिक  कार्यकर्त्ता  वह

 फ्रेंडशिप  नेशनल  कमिटी  ऑन  ऐड  फार  डेमोक्रेटिक

 रिपब्लिक  ऑफ  वियतनाम  और  ऑल  इंडिया  पीस  एंड  सॉलिडैरिटी

 आर्गेनाइजेशन  के  अध्यक्ष  वह  एफ्रो-एशियन  पीस  एण्ड  सॉलिडैरिटी

 इंडो-सोवियत  कल्चरल  सोसाइटी  और  एशियन  सॉलिडैरिटी

 आर्गेनाइजेशन  के  उपाध्यक्ष  उन्होंने  उत्तर  प्रदेश  की  किसान  सभा

 के  महामंत्री  और  प्रीजडियम  ऑफ  द  वल्ड  पीस  काउंसिल  के  सदस्य

 के  रूप  में  भी  कार्य

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  का  निधन  थोड़े  समय  तक  बीमार  रहने  के

 पश्चात्‌  77  वर्ष  की  आयु  में  25  2007  को  नई  दिल्ली  में

 श्री  नागरत्नम  तमिलनाडु  के  श्रीपेरम्बदूर  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र
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 से  1980  से  1984  तक  और  1996  से  1997  तक  क्रमशः  सातर्वी

 और  ग्यारहर्तीं  लोक  सभा  के  सदस्य

 श्री  नागरत्नम  सातवीं  लोक  सभा  के  दौरान  1980  से  लेकर  1981

 तक  अधीनस्थ  विधान  संबंधी  समिति  के  सदस्य

 श्री  नागरत्नम  पेशे  स ेएक  अधिवक्ता  थे  और  वह  सक्रिय  सामाजिक

 कार्यकर्त्ता  भी  थे  उनमें  जनसेवा  के  लिए  अथाह  जोश  था  और  इसलिए

 गरीबों  और  जरूरतमंदों  के  लिए  विधिक  सहायता  कार्यक्रमों  में

 सक्रियतापूर्षक  भागीदारी  करते  हुए  उन्होंने  अपनी  व्यावसायिक  विधिक

 सेवाओं  का  सर्वोत्तम  उपयोग  इसके  अतिरिक्त  उन्होंने  जनसामान्य

 के  शैक्षिक  उत्थान  के  लिए  साक्षरता  कार्यक्रम  भी

 श्री  नागरत्नम  श्रमिक  वर्ग  के  समर्थक  थे  और  उन्होंने  1970  से

 1972  तक  तमिलनाडु  में  तिरूवल्लूर  स्थित  स्टोनवेयर  पाइप्स  लिमिटेड

 इम्प्लाइज  यूनियन  के  अध्यक्ष  के  रूप  में  भी  कार्य  वह  1994

 में  मद्रास  यूनिवर्सिटी  की  सीनेट  के  भी  सदस्य

 श्री  नागरत्नम  1997  में  स्वीडन  का  दौरा  करने  वाले  भारतीय  संसदीय

 शिष्टमंडल  के  सदस्य

 श्री  नागरत्मम  का  निधन  लम्बे  समय  तक  बीमार  रहने  के

 पश्चात्‌  69  वर्ष  की  आयु  में  8  2007  को  तमिलनाडु  के  तिरुवल्लूर
 में  हो

 साहिब  सिंह  वर्मा  बाहरी  दिल्ली  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  के

 प्रतिनिधि  के  रूप  में  1999  से  2004  तक  तेरहवीं  लोक  सभा  के  सदस्य
 ह

 इसके  पूर्व  वर्मा  1977  से  1989  हक  महानगरपालिका

 दिल्‍ली  के  चेयरमैन  और  पुनः  1993  से  1998  तक  दिल्ली  विधान

 सभा  के  सदस्य

 वर्मा  कुशाग्र  प्रशासनिक  व्यक्ति  थे और  1993  से  1996  तक

 वे  दिल्ली  सरकार  में  कैबिनेट  मंत्री  वे  1996  से  1998

 तक  दिल्ली  के  मुख्यमंत्री  वर्मा  2002  से  2004  तक  केन्द्रीय

 श्रम  मंत्री  भी

 एक  सक्रिय  सांसद  के  रूप  में  वर्मा  पादप  किस्म  संरक्षण

 तथा  किसान  अधिकार  1999  की  संयुक्त  समिति  के  सभापति

 1999  से  2000  तक  वे  नागरिक  आपूर्ति  और  सार्वजनिक

 वितरण  संबंधी  समिति  और  2000  से  2001  तक  आचार  संबंधी  समिति

 के  सदस्य
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 पेशे  से  वर्मा  जनसाधारण  के  नेता  थे  और  वह

 अति  सरल  जीवनशैली  के  पक्षघर  वे  हर  दिल  अजीज  व्यक्ति

 थे  और  उनके  सदा  मुस्कुराते  व्यक्तित्व  और  मिलनसार  स्वभाव  के  कारण

 उनके  कद  और  उनकी  लोकप्रियता  में  वृद्धि  जो  दिल्ली  की

 सीमाओं  से  आगे  बढ़  देश  के  अन्य  भार्गों  में  भी  परिलक्षित  उन्होंने

 मजदूरों  और  असंगठित  क्षेत्र  के  हितों  की  सदैव  रक्षा

 श्रम  मंत्री  के  रूप  में  उन्होंने  कामगार  वर्ग  की  उन्‍नति  के  लिए  प्रयास

 दिल्लो  के  मुख्यमंत्री  के  रूप  में  वर्मा  ने  अनेक  ग्रामीण  विकास

 योजनाएं  आरंभ  की  और  वे  दिल्ली  कृषि  मवेशी  संरक्षण  अधिनियम

 और  दिल्ली  वृक्ष  संरक्षण  अधिनियम  बनाए  जाने  की  दिशा  में  एक

 मार्गदर्शक  कारक  वर्मा  ने  तकनीकप्रिय  व्यक्ति  होने  के  कारण

 एक  वेबसाईट  भी  चालू  की  ताकि  सरकार  द्वारा  किए  गए  कार्यों

 का  जायजा  ले  सके  और  सरकार  को  उनके  विचार  प्राप्त  हो

 इसके  अतिरिक्त  उन्होंने  एक  सार्वजनिक  शिकायत  निवारण  आयोग  का

 गठन  किया  और  राज्य  में  लोकायुक्त  की  नियुक्ति  उनके  निधन

 से  एक  अत्यंतत  लोकप्रिय  राजनीतिक  कार्यकर्ता  खो  दिया

 साहिब  सिंह  वर्मा  का  असामयिक  निधन  64  वर्ष  की  आयु

 में  राजस्थान  के  अलवर  के  समीष  शाहजहांपुर  में  एक  दुःखद  सड़क

 दुर्घटना  में  30  2007  को

 श्री  भरत  सिंह  चव्हाण  वर्ष  1967  से  1979  तक  चौथी  से  छठी

 लोक  सभा  के  सदस्य  रहे  उन्होंने  मध्य  प्रदेश  के  धार  संसदीय  निर्वाचन

 क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्थ

 एक  सुयोग्य  श्री  चव्हाण  वर्ष  1976  के  दौरान  कार्यमंत्रणा

 प्राककलन  समिति  तथा  तमिलनाडु  राज्य  विधानमंडल

 का  1976  के  अंतर्गत  स्थापित  परामर्शदात्री  समिति

 के  सदस्य  पेशे  से  श्री  चव्हाण  वर्ष  1957  से  1967  तक

 जिला  पंचायत  परिषद्‌  के  चेयरमैन

 वर्योवृद्ध  स्वतंत्रता  श्री  चव्हाण  ने  स्वतंत्रता  झआान्दोलन  में

 सक्रिय  रूप  से  भाग  स्वतंत्रता  प्राप्ति  से  पूर्व  वह  हिन्दुस्तान

 सोशलिस्ट  एंड  रिपब्लिकम  आर्मी  के  सदस्य  थे  एक  सुविख्यात  सामाजिक

 श्री  चव्ह्ण  अनैक  सामाजिक  गतिविधियों  से  सक्रिय  रूप

 से  जुड़े  थे  तथा  ग्रामीण  पुस्तकालयों  की  स्थापना  और  प्रौढ़  शिक्षा  के

 प्रोत्साहन  में  उनका  योगदान

 श्री  भरत  सिंह  चव्हाण  का  निधन  मध्य  प्रदेश  में  26

 10  2007  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  8

 2007  को  कुछ  समय  बीमार  रहने  के  उपरांत  95  वर्ष  की  आयु  में

 हम  हन  मित्रों  के  निधन  पर  गहरा  शोक  व्यक्त  करते  हैं  तथा

 में  अपनी  एवं  सभा  की  ओर  से  शोक  संतप्त  परिवारों  के  प्रति  संवेदना

 प्रकट  करता

 अब  सभा  दिवंगत  आत्माओं  के  सम्मान  में  थोड़ी  देर  मौन  खड़ी

 पूर्वाह्न  11.17  बजे

 तत्पश्चात्‌  सदस्य  थोड़ी  देर  मौन  खड़े

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 शहरी  अवसंरचना  परियोजनाओं  हेतु  एशियाई  विकास

 बैंक  से  सहायता

 «1.  श्री  दुष्यंत  सिंह  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एशियाई  विकास  बैंक  देश  में  शहरी  अवसंरचना

 के  विकास  हेतु  धनराशि  उपलब्ध  करा  रहा

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  एडीबी  द्वारा  वित्तपोषित

 परियोजनाओं  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  प्रत्येक  परियोजना  के

 लिए  एडीौबी  द्वारा  कितनी  धनराशि  दी  गयी  और

 एडीबी  से  सहायता  प्राप्त  ऐसी  प्रत्येक  शहरी  अवसंरचना

 परियोजनाओं  के  संदर्भ  में  कितनी  प्रगति  हुई

 शहरी  विकास  मंत्री  जयपाल  :

 और  विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  एशियाई  विकास  बैंक

 द्वारा  वित्त  पोषित  परियोजनाओं  का  राज्यवार  ब्यौरा  नीचे  लिखे

 अमुसार  है  जिसमें  प्रत्येक  परियोजना  के  लिए  एडीबी  की  सहायता  राशि

 और  एडीबी  द्वारा  सहायता  प्राप्त  ऐसी  प्रत्येक  शहरी  अवसंरचना  परियोजना

 के  बारे  में  ऋण-प्राप्ति  प्रगति  का  ब्यौरा  भी  शामिल
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 परियोजना  का  नाम

 राजस्थान

 1.  राजस्थान  शहरी  अवसंरचना  विकास

 परियोजना  यू  आई  डी

 गुजरात

 2.  गुजरात  भूकम्प  पुनर्वास  और

 पुनर्निर्माण  परियोजना

 कर्नाटक

 3.  कर्नाटक  शहरी  विकास  और  तटीय

 पर्यावरण  प्रबंधन  परियोजना

 )

 19  1929

 ऋण  का  प्रयोजन  और  उद्देश्य

 परियोजना  का  लक्ष्य  शहरी  अवसंरचना  एवं

 सेवाओं  की  कमी  वाले  क्षेत्रों  में  शहरी  प्रबंधन  को

 सुदृढ़  करने  और  प्राथमिकता  निवेश  को  समर्थन

 देने  हेतु  नीति  गत  सुधारों  को  सुविधाजनक  बनाकर

 शहरी  राजस्थान  के  सामाजिक  और  आर्थिक

 विकास  को  हइृष्टतम  बनाना  परियोजना  का

 दायरा  निम्नलिखित  6  प्रभागीय  मुख्यालयों  तक  है

 कोटा  और

 उदयपुर

 परियोजना  का  लक्ष्य  गुजरात  सरकार  को  राण्य  के

 भूकंप  प्रभावित  क्षेत्रों  मुखयतया  कच्छ  और  11  अन्य

 प्रभावित  जिलों  में  क्षतिग्रस्त  आवासों  का  पुनर्निर्माण
 और  आवश्यक  अवसंरचना  को  जिसमें

 ठोस  कचरा  सड़कें  और  ऊर्जा

 और  आजीविका  बहाल  करना  शामिल  बहाल

 करना  है  तीक  आर्थिक  और  सामाजिक

 विशेषकर  गरीबों  के  त्वरित  बहाली  की  जा

 परियोजना  का  उद्देश्य  कर्नाटक  के  पश्चिमी  तट  के

 किनारे  स्थित  शहरी  केन्द्रों  मे ंजीवन  स्तर  में  सुधार
 लाना  चिहिनत  10  शहरी  केन्द्र  जिसमें  5

 प्राथमिक  शहरी  केन्द्र  शामिल

 सिरसी  और  उदूपी  तथा  अन्य  शहरी

 केन्र  कुन्दापुप  और

 निवल  ऋण

 राशि

 अमरीकी

 250.00

 338.00

 145.00

 लिखित  उत्तर  10

 ऋण  प्राप्ति  की  स्थिति

 में  हुई  प्रगति

 2007  तक  ऋण  का

 अमरीकी

 169.383

 306.242

 परियोजना  पूरी
 हो  गई

 102.191
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 त  2

 मध्य  प्रदेश

 4.  मध्य  प्रदेश  में  शहरी  जलापूर्ति
 और  पर्यावरण  सुधार

 )

 जम्मू  तथा  कश्मीर

 5.  जम्मू  तथा  कश्मीर  में  अवसंरचना

 पुनर्स्थापन  के  लिए  बहुक्षेत्रीय

 परियोजना

 पश्चिम  बंगाल

 6.  कोलकाता  पर्यावरणीय  सुधार
 परियोजना

 7.  कोलकाता  पयविरणीय  सुधार
 परियोजना

 अनुपूरक )

 10  2007

 परियोजना  का  मुख्य  उद्देश्य  शहरी  जलापूर्ति  में  निवेशों

 का  समर्थन  करके  तथा  पर्यावरण  को  बेहतर  बना

 कर  चार  बड़े  नगरों  अर्थात्‌  इन्दौर

 तथा  जबलपुर  में  बुनियादी  शहरी  सेवाओं  की  कमियों

 को  दूर  करना  इस  परियोजना  में  जन-सहभागिता

 को  बढ़ाना  और  जन-जागृति  कायम  करना  भी  शामिल

 परियोजना  का  उद्देश्य  जम्मू  कश्मीर  में  शहरी  और

 परिवहन  क्षेत्रों  में  पुनर्वात  और  अनिवार्य  भौतिक

 अवसंरचना  का  पुनर्निमाण  करना

 परियोजना  के  अंतर्गत  कोलकाता  में  सीवरेज  और

 जल  निकासी  ठोस  कचना  सस्‍लम

 झीलों  और  जल  निकार्यों  का  सुधार
 तथा  कार्यान्वयन  सहायता  एवं  क्षमता  निर्माण  शामिल

 इस  परियोजना  उद्देश्य  कोलकाता  नगर  निगम

 की  कोलकाता  पर्यावरणीय  सुधार  परियोजना  के  मूल

 उद्देश्यों  की  प्राप्ति  में  सहायता  करना  इस

 परियोजना  के  तहत  निम्नलिखित  कार्य  किए

 (1)  कोलकाता  के  बाहरी  क्षेत्रों  में  पर्यावरण  को

 बेहतर  (2)  बुनियादी  शहरी  सेवाएं  उचित

 लागत  पर  उपलब्ध  कराकर  निम्न  आय  वाले  क्षेत्रों

 में  व्याप्त  गरीबी  को  कम  (3)  सहभागिता

 पद्धति  के  जरिए  समुदाय  सशक्तिकरण  (4)

 विकास  के  प्रतिकूल  प्रभावों  से  पर्यावरण  की  रक्षा

 करना  तथा  (5)  कोलकाता  नगर  निगम  को  कुशल

 और  स्वायत्त-बनने  में  सहायता  इस  परियोजना

 का  उद्देश्य  सहस्त्राब्दी  विकास  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने

 में  योगदान  करना

 181.00

 250.00

 177.80

 लिखित  उत्तर

 6.176

 9.480

 48.656
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 केरल

 8.  केरल  धारणीय  शहरी  विकास

 परियोजना

 केरल  और  तमिलनाडु

 9.  सुनामी  आपातकालीन  सहायता

 (  परियोजना

 19  1929  )

 परियोजना  का  उद्देश्य  के  परियोजना  शहरों  अर्थात

 कोझी  तिरुवनन्तपुरम  और

 जिचूर  में  शहरी  अर्थव्यवस्था  और  जीवन

 स्तर  का  सुधार  और  केरल  में  स्थित  शहरी  स्थानीय

 जिनमें  परियोजना  शहर  सम्मिलित  में

 शहरी  सांस्थानिक  विकास  और  क्षमता

 निर्माण  विकसित  करना

 परियोजना  का  उद्देश्य  ()  आजीविका  बहाल  करने

 में  सहायता  करके  और  अनिवार्य  सेवाएं  प्रदान  करके

 लोगों  के  सामान्य  जीवन  को  बहाल  और

 (i)  महत्वपूर्ण  सार्वजनिक  और  समुदाय  आधारित

 परिवहन  सुविधाओं  का  और  क्षतिग्रस्त  हुए  ग्रामीण

 एवं  नगर  निगम  अवसंरचना  पुनर्स्थापन  का  और

 पुनर्निर्माण  करना  परियोजना  में  तमिलनाडु  और

 केरल  में  सुनामी  प्रभावित  राज्यों  के  लिए  सहायता

 पर  ध्यान  केन्द्रित  करना

 लिखित  उत्तर  14

 221.20  शून्य

 100.00  11.750

 )

 27.947

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  शेयरों

 कौ  बिक्री

 *2.  श्री  अथु  अथीश  मंडल  :  क्या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सरकारी  क्षेत्र  के  शेयरों  की  खुले

 बाजार  में  बिक्री  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वित्त  मंत्री  :  और  बैंककारी

 कंपनी  का  अर्जन  एवं  1970/1980  की

 धारा  में  निहित  उपबंध  केन्द्रीय  सरकार  को  राष्ट्रीयकृत  बैंकों

 में  अपनी  शेयरधारिता  अंतरित  करने  की  अनुमति  नहीं  हालांकि

 भारतीय  स्टेट  बैंक  और  आईडीबीआई  में  सरकार  की  शेयरधारिता

 के  अंतरण  की  अनुमति  तथापि  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 नहीं  सरकार  भारतीय  स्टेट  बैंक  के  सहयोगी  बैंकों  का  कोई  शेयर

 घारित  नहीं  करती

 बिजली  की  चोरी

 3  श्री  उुम्मर  :

 श्री  तुकाराम  गणपतराव  रेंगे  पाटील  :

 क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  विद्युत  क्षेत्र  के  विकास  के  रास्ते  में  बिजली

 की  चोरी  एक  बड़ी  बाधा

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  बिजली  चोरी  के  खिलाफ

 विशेष  अभियान  चलाने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  निर्देश  दिया
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  निजी  बिजली  कंपनियां  बिजली  चोरी  के  नाम  पर

 उपभोक्ताओं  को  परेशान  कर  रहो  हैं  और  मनमाने  ढंग  से  कार्य  कर

 रही

 यदि  तो  उनके  विरुद्ध  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्रवाई  की

 गई

 क्‍या  बिजली  की  चोरी  के  मामलों  को  शीघ्र  मिपटाने  के

 लिए  कोई  विशेष  न्यायालय  गठित  किए  जा  रहे  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 विद्युत  मंत्री  सुशील  कुमार  :  से  बिजली

 की  चोरी  एक  ऐसा  प्रमुख  कारक  है  जो  विद्युत  यूटिलिटियों  की  वित्तीय

 स्थिति  को  बुरी  तरह  से  प्रभावित  कर  रहा  यही  कारक  विद्युत

 आपूर्ति  की  खराब  गुणवत्ता  लगातार  लोड  शेडिंग  और  अनियमित  आउटेज

 के  लिए  उत्तरदायी  नए  निवेशों  की  व्यवहार्यता  के  मूल्यांकन  के

 लिए  विद्युत  यूटिलिटी  की  वित्तीय  दशा  भी  एक  प्रमुख  मानदंड

 बितरण  में  सुधार  जो  राज्य  के  क्षेत्राधिकार  में  आता  के  लिए

 तकनीकी  एवं  वाणिज्थि  हानियों  में  कमी  एक  महत्वपूर्ण  घटक  बिजली

 की  चोरी  को  प्रभावी  तरीके  से  रोकने  के  लिए  विद्युत

 2003  में  चोरी  से  संबंधित  अपराधों  और  चोरी  की  गई  बिजली  के

 प्रभारों  की  बसूली  के  लिए  तत्परता  से  जांच  को  समाविष्ट  किया  गया

 राज्यों  और  अन्य  स्टैकहोल्डरों  से  प्राप्त  सूचना  के  आधार  पर  केंद्र

 सरकार  ने  विद्युत  2007  के  अधिनियम  के  जरिए

 चोरी  से  संबंधित  प्रावधानों  को  और  अधिक  सुदृढ़  किया

 इस  संशोधन  अधिनियम  के  जरिए  बिजली  की  चोरी  को  स्पष्ट

 रूप  से  संज्षेय  और  गैर-जमानतीय  अपराध  घोषित  किया  गया  वितरण

 लाइसेंसधारियों  को  चोरी  को  रोकने  के  लिए  विद्युत  की  आपूर्ति  को

 बंद  करते  का  अधिकार  प्रदान  किया  गया  विशाल  उपभोक्ता  समूह

 द्वारा  बिजली  की  ब्रार-बार  चोरी  के  लिए  दंड  को  और  अधिक  बढ़ाया

 गया

 केंद्र  सरकार  ने  ब्रिजली  की  चोरी  को  प्रभावी  तरीके  से  रोकने

 संबंधी  उपाय  हेतु  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  है  और  बिजली

 की  चोरी  की  सूचना  देने  वालों  के  लिए  प्रोत्साहन  स्कौम  शुरू  करने

 की  सलाह  दी  ऐसी  योजना  के  पुरस्कार  को  सूचित  मामलों  में

 प्राप्त  वसूली  राशियों  से  जोड़ना  राज्य  सरकारों  से  भी  अनुरोध

 10  2007

 है

 लिखित  उत्तर  16

 किया  गया  है  कि  वे  विद्युत  चोरी  से  जुड़े  मामलों  के  शीघ्र  निपटान

 के  लिए  विद्युत  2003  के  अनुसार  विशेष  गठित

 करने  में  तेजी

 केंद्र  सकार  ने  सकल  तकनीकी  एवं  वाणिज्यिक  एंड

 हानियों  में  कमी  के  लिए  एक  समयबद्ध  कार्यक्रम  तैयार  करने  पर

 राष्ट्रीय  आम  सहमति  तैयार  की  28  2007  को  प्रधानमंत्री

 की  अध्यक्षता  में  आयोजित  मुख्यमंत्रियों  के  सम्मेलन  में  सर्वसम्मति  से

 एक  संकल्प  पारित  किया  गया  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  राण्पों

 की  जहां  ऊर्जा  एकाउंटिंग  एवं  ऑडिटिंग  के  लिए  आवश्यक

 बेसलाइन  डाटा  तथा  सूचना  प्रौद्योगिकी  अनुप्रयोग  शामिल  ली

 सम्मेलन  में  राज्यों  ने  अगले  5  बर्षों  में  कुल  एटी  एंड  सी  हानियों

 में  सघन  कमी  करने  तथा  त्वरित  विद्युत  विकास  एवं  सुधार  कार्यक्रम

 परियोजना  क्षेत्रों  में  हानि  के  स्तर  को  कम  से  कम

 15%  तक  के  स्तर  पर  लाने  के  लिए  प्रतिबद्धता  व्यक्त

 एपीडीआरपी  वर्ष  2002-03  में  शुरू  किया  जिसके  अंतर्गत

 रा््यों  को  हानि  में  कमी  करने  के  लिए  वाणिज्यिक  एवं

 प्रबंधन  उपाय  शुरू  करने  के  लिए  अतिरिक्त  केंद्रीय  सहायता  दी

 तकनीकी  उपायौं  में  वितरण  प्रणाली  का  उन्नयन  एवं  हाई

 वोल्टेज  वितरण  प्रणाली  सूचना  प्रौद्योगिकी  प्रयोग  आदि  शामिल

 वाणिज्यिक  उपायों  में  मीटरिंग  एवं  बिलिंग  तथा  बेहतर  राजस्व

 प्रबंधन  उपायों  में  भावी  विस्तार  के  लिए  ऊर्जा  एकाउंटिंग  एवं  उचित

 प्रणाली  वितरण  प्रणाली  की  मॉनीटरिंग  शामिल

 और  विद्युत  2003  में  उपभोक्ताओं  का

 उत्पीड़न  रोकने  के  प्रावधान  के  साथ-साथ  बिजली  की  चोरी  को  रोकने

 के  लिए  भी  प्रभावी  नियंत्रण  का  प्रावधान  बिजली  की  चोरी  पकड़े

 जाने  के  बाद  बिजली  कनेक्शन  केवल  विनियामक  आयोग  द्वारा  प्राधिकृत

 लाइसेंसधारक  के  किसी  अधिकारी  द्वारा  काटा  बिजली  की

 चोरी  का  पता  लगाने  के  24  घंटे  के  भीतर  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट

 दर्ज  करवाना  भी  अनिवार्य  इस  अधिनियम  में

 उपभोक्ताओं  की  शिकायतों  का  निपटान  वितरण  लाइसेंसधारक  द्वारा  करने

 के  लिए  फोरम  गठित  करने  और  फोरम  में  अनसुलझी  शिकायतों  के

 समाधान  हेतु  विनियामक  आयोग  द्वारा  एक  लोकपाल  नियुक्त  करने  का

 भी  प्रावधान

 और  अधिनियम  के  अनुच्छेद  153  में  राज्य  सरकारों

 को  बिजली  की  चोरी  से  जुड़े  अपराधों  की  त्वरित  सुनवाई  के  लिए

 विशेष  अदालते  गठित  करने  का  अधिकार  प्रदान  किया  गया  बिजली

 की  चोरी  संबंधी  मामलों  की  सुनवाई  के  लिए  आंध्र
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 हिमाचल  मध्य

 उत्तर  उत्तराखंड

 एवं  पश्चिम  बंगाल  राज्य  पहले  ही  विशेष  अदालतें  गठित  कर  चुके

 निर्वाचन  क्षेत्रों  का  परिसीमन

 “4.  अरुण  कुमार  शर्मा  ;

 चिन्ता  मोहन  :

 क्या  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  निर्वाचन  क्षेत्रों  क ेपरिसीमन  की  राज्य-कर  वर्तमान

 स्थिति  क्‍या

 परिसीमन  कार्य  कब  तक  पूरा  हो

 जम्मू  और  कश्मीर  में  परिसीमन  में  विलंब  के  क्‍या  कारण

 क्‍या  आगामी  लोक  सभा  और  विधान  सभाओं  के  चुनाव
 परिसीमन  के  यश्चात्‌  नए  निर्वाचन  क्षेत्रों  क ेआधार  पर  आयोजित  किए

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उन  क्षेत्रों  को  हितों  की  रक्षा  करने

 का  है  जहां  जनसंख्या  नियंत्रण  कार्यक्रम  सख्ती  से  लागू  किए  जाने

 के  परिणामस्वरूप  जनसंख्या  वृद्धि  दर  कम

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  सरकार  का  विचार  पूर्वोत्तर  क्षेत्रों  के  जातीय  समुदायों

 का  प्रतिनिधित्व  सुनिश्चित  करने  के  लिए  मानदण्डों  में  छूट  देने  का

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 विधि  और  न्याय  मंत्री  हंस  राज  :  और

 परिसीमन  आयोग  ने  अभी  तक  22  राज्यों/संघ

 पश्चिमी

 राष्ट्रीय  राजधानी  राज्यक्षेत्र  उत्तर

 हिमाचल  मध्य

 आंध  कर्नाटक्कष  और  मेघालय  के  संबंध  में  आदेश  जारी  किए

 19  1929  )  लिखित  उत्तर  18

 परिसीमम  आयोग  के  कार्यकाल  उसका  कार्य  पूरा  किए  जाने

 के  31  2008  तक  विस्तारित  किया  गया

 परिसीमन  2002  जम्मू-कश्मीर  राज्य  उसके

 परिधि  क्षेत्र  से  अपवर्जित  करता

 परिसीमन  आयोग  ने  अभी  तक  सभी  राज्यों/संघ  राण्य

 क्षेत्रों  के  संबंध  में  अपना  कार्य  पूरा  नहीं  किया  सरकार
 -  के  लिए  इस  संबंध  में  इस  प्रक्रम  पर  कोई  प्रतिबद्धता  करना  सभव

 नहीं

 (3)  और  संविधान  के  अनुच्छेद  81(2)  के  अनुसार
 प्रत्येक  राज्य  को  लोक  सभा  में  स्थानों  का  आबंटन  ऐसी  रीति  से

 किया  जाएगा  कि  स्थानों  की  संख्या  से  उस  राज्य  की  जनसंख्या  का

 अनुपात  सभी  राज्यों
 के  लिए  यथासाध्य  एक  ही  अन्य

 शब्दों
 राज्यों  को  लोक  सभा  में  स्थानों  का  आबंटन  करने  के  लिए  मार्गदर्शक

 सिद्धांत  यह  है  कि  स्थानों  की  संख्या  और  राज्य  की  जनसंख्या  का

 अनुपात  यथासाध्य  समान  यह  सिद्धांत  इस  परंतुक  के  अधीन  है
 कि  साम्यता  का  यह  सिद्धांत  ऐसे  किसी  राज्य  को  लागू  नहीं  हो  सकेगा
 जहां  जनसंख्या  साठ  लाख  से  अधिक  नहीं  विभिन्न  राजनीतिक  नेताओं

 और  अन्य  संबद्ध  व्यक्तियों  से  प्राप्त  अभ्यावेदनों  के  आधार  सरकार

 इस  मामले  के  सभी  पहलुओं  पर  विचार  कर  रही  वर्तमान  में  ब्यौरे

 देना  संभव  नहीं

 और  स्वयं  संसद  ने  परिसीमन  आरंभ  करने  के  लिए

 संनियम  अधिकथित  किए  सरकार  को  विभिन्‍न  आधारों

 जिनके  अंतर्गत  यह  आधार  भी  है  कि  यह  उत्तर-पूर्व  राज्यों  में  राजनीतिक

 प्रतिनिधित्व  की  मानवजातीय  संरयमा  के  लिए  खतरा  परिसीमन

 कार्य  को  चुनौती  देने  वाले  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 एपीडीआरपी

 *5.  श्री  रघुनाथ  झा  :

 श्री  प्रभुनाथ  सिंह  :

 क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  त्वरित  विद्युत  विकास  और  सुधार  कार्यक्रम

 में  वितरण  ट्रांसफार्मों  और  उपभोक्ता

 कनेकक्‍्शनों  के  शत-प्रतिशत  मीटर  पठन  की  व्यवस्था  कौ  गई

 यदि  तो  इस  संबंध  में  हुई  प्रगति  का  ब्यौरा  क्‍या
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 सभी  चालू  तथा  पूर्ण  एपीडीआरपी  परियोजनाओं  में

 शत-प्रतिशत  डीटी  और  उपभोक्ता  मीटर  पठन  को  पूरा  करने

 के  लिए  अब  तक  क्‍या  ठपाय  किए  गए  हैं  और  इस  कार्य  को  पूरा

 करने  के  लिए  क्‍या  समय-सीमा  निर्धारित  की  गई  और

 शत  प्रतिशत  मीटर  पठन  की  पुष्टि  होने  के  पश्चात्‌  ही

 एपीडीआरपी  परियोजनाओं  हेतु  धनराशि  जारी  किया  जाना  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  गए

 विद्युत  मंत्री  सुशील  कुमार  :  त्वरित  विद्युत

 विकास  एवं  सुधार  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  100%  फीडर

 व  उपभोक्ता  मीटरिंग  की  परिकल्पना  की  गई  है  लेकिन  वितरण  ट्रांसफार्मरों

 की  मीटरिंग  की  परिकल्पना  नहीं  की  गई

 जैसा  कि  राज्यों  द्वारा  सूचना  प्रदान  की  गई  है  कि  राष्ट्रीय

 स्तर  पर  98%  फीडर  मीटरिंग  की  गई  आंध्र

 मध्य

 उत्तर  उत्तराखंड  और  पश्चिम

 बंगाल  ने  100%  फीडर  मीटरिंग  की  सूचना  प्रदान  की  देश  में

 समग्र  रूप  से  89%  उपभोक्ताओं  की  मीटरिंग  की  गई

 मीटरिंग  परियोजनाओं  समेत  सभी  एपीडीआरपी  परियोजनाओं

 को  परियोजना  की  स्वीकृति  तिथि  से  18  से  36  माह  के  भीतर  पूरा
 किया  जाना

 एपीडीआरपी  के  अंतर्गत  निधियां  मुहैया  कराने  क ेलिए  100%

 मीटरिंग  एक  पूर्व  शर्त

 विद्युत  उत्पादन

 श्री  रघुराज  सिंह  शाक्य  :

 श्री  हेमलाल  मुर्मू  :

 क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  4  200  के  हिन्दी

 दैनिक  में  के  लक्ष्य  हासिल  जिम्मा

 कौन  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्‍या
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 क्‍या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  केंद्र  सरकार  के  सार्वजनिक

 क्षेत्र  के  संबंधित  उपक्रमों  के  कार्यकरण  की  समीक्षा  की  .  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  संबंध  में

 कया  उपचारात्मक  उपाय  किए  गए

 विद्युत  मंत्री  सुशील  कुमार  :  और  ॥0वीं

 योजना  के  लिए  41110  क्षमता  अभिवृद्धि  का  लक्ष्य  रखां  गया

 जबकि  मात्र  21180  क्षमता  अभिवृद्धि  का  लक्ष्य  प्राप्त  किया

 जा

 संदर्भाधीन  समाचार  में  महत्वपूर्ण  आपूर्तियों  में  विलंब  को  ही  क्षमता

 में  कमी  के  लिए  प्रमुख  रूप  से  उत्तरदायी  माना  गया

 योजना  में  क्षमता  अभिवृद्धि  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  मे ंकमी  के

 लिए  उत्तरदायी  प्रमुख  कारणों  में  अन्य  बातों  के साथ-साथ  ये  भी  शामिल

 ()  योजना  में  मूल  रूप  से  क्षेत्र  में  सुपर  क्रिटिकल  थर्मल

 पावर  परियोजनाएं  आरंभ  करने  की  परिकल्पना  की  गई

 तथापि  प्रौद्योगिकी  आदान-प्रदान  में  विलंब  के  कारण  इन

 परियोजनाओं  को  शुरू  नहीं  किया  जा

 (0)  कई  जल  विद्युत  परियोजनाएं  निवेश

 अनुबंध  करने  में  भूगर्भीय  घटनाओं  आदि  के  कारण

 पिछड़

 (४).  कुछ  परियोजनाओं  के  मामले  में  वित्तीय  समापन  प्राप्त  करने

 में  .

 (५)  पर्याप्त  गैस  की  अनुपलब्धता  के  कारण  परियोजना  चालू
 करने  में

 और  ॥7रवीं  योजना  में  निर्धारित  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  सुनिश्चित

 करने  की  दृष्टि  से  उत्पादन  कर  रही  सरकारी  क्षेत्र  यूनिटों  की  प्रगति

 की  त्रैमासिक  समीक्षा  की  जा  रही  ॥7र्वी  योजना  में  केन्द्रीय  क्षेत्र

 के  लिए  परिकल्पित  कुल  39865  क्षमता  में  से  कुल  785

 की  परियोजनाएं  पहले  ही  चालू  की  जा  चुकी  हैं  और  27300

 की  निष्पादनाधीन  केन्द्रीय  सार्वजनिक  क्षेत्र  उपक्रम

 परियोजनाओं  को  समय  पर  पूरा  करने  के  लिए  कदम  उठा  रहे

 भारत  हैवी  इलैक्ट्रिकल्स  संयंत्रों  एवं  उपकरणों  का

 प्रमुख  विनिर्माता  भारी  उद्योग  एवं  सरकारी  उद्यम  मंत्रालय  भेल  की
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 कार्यप्रणाली  की  नियमित  रूप  से  समीक्षा  कर  रहा  ॥7रवीं  योजना

 के  लिए  निर्धारित  लक्ष्यों  को  पूरा  करने  के  लिए  भेल  अपनी  क्षमता

 को  बढ़ाकर  दिसम्बर  2007  तक  10,000  और  दिसम्बर  2009

 तक  15,000  तक  बढ़ाने  का  प्रयास  कर  रहा

 आवास  ऋण  पर  व्याज

 7.  श्री  महेश  कनोडीया  :

 श्री  भूपेद्रसिंह  सोलंकौ  :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आवास  ऋण  पर  बढ़ती  ब्याज  दर  के  कारण  आवास

 ऋण  लेने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या  में  कमी  आ  रही

 यदि  तो  क्या  सरकार  आवास  ऋण  पर  ब्याज  दर  को

 कम  करने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  कब  तक  तथा  ब्याज  दर  में  कितनी  कमी

 की  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 वित्त  मंत्री  :  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों

 से  उपलब्ध  सूचना  के  वर्ष  2004-05  और  2005-06  के  दौरान

 आवास  ऋणों  की  संख्या  तथा  संवितरित  राशि  का  ब्यौरा  निम्नानुसार
 सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  बैंकों  की  वर्ष  2006-07  के  लिए  तुलनात्मक

 सूचना  उपलब्ध  नहीं

 करोड़  रुपए

 वर्ष  कुल  आवास  ऋण

 संस्वीकृत  संवितरण

 खातों  की  राशि  खातों  की  .  राशि

 2004-05...  774003  30414.24  85367...  29231.85

 2005-06...  839255  34949.40  898064  31554.93

 वर्षानुवर्ष  तुलना  से  देखा  जा  सकता  है  कि  खातों  की  संख्या  में

 2004-05  तथा  2005-06  के  दौरान  वृद्धि  हुई

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  अनुसार  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों

 के  लिए  बकाया  आवास  ऋण  निम्नानुसार
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 मार्च  2005  मार्च  2006  मार्च  2007

 134270  179053  224469

 यह  देखा  जा  सकता  है  कि  मार्च  2005  और  मार्च  2007  के

 दौरान  आवास  हेतु  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  बकाया  ऋण  में

 वृद्धि  की  प्रवृति  रही

 से  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  181  1994  से

 2  लाख  रुपए  से  अधिक  के  अग्रिमों  पर  ब्याज  दरें  अविनियमित  की

 है  ओर  ऐसे  अग्रिमों  पर  ब्याज  दर्रों  का  निर्धारण  बैंकों  द्वारा  अपने  बोर्ड

 के  अनुमोदन  से  स्वयं  किया  जाता  बैंकों  को  अपनी  बैंचमार्क  मूल

 उधार  दरें  निधियों  की  लेन-देन  जोखिम

 मार्जिन  एवं  अन्य  उपरि  व्ययों  को  ध्यान  में  रखने  के  पश्चात

 ही  निर्धारित  करने  की  सलाह  दी  गई

 मुद्रास्फीति  की  दर

 *8.  श्री  राजीव  रंजन  सिंह  :

 श्री  मोहन  सिंह  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  माह  के  दौरान  आवश्यक  वस्तुओं  के  थोक

 मूल्य  सूचकांक  के  आधार  पर  मुद्रास्फीति  की  दर  में  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  महीने-वार  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसके

 क्‍या  कारण

 क्या  2007  से  वृद्धि  दर  के  रुझान  को  बनाए  रखते

 हुए  मुद्रास्फीति  का  ग्राफ  नीचे  आया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 मुद्रास्फीति  की  दर  को  कम  करने  तथा  आवश्यक  वस्तुओं

 के  मूल्यों  के  बढ़ते  रुझान  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं/उठाए  जा  रहे

 वित्त  मंत्री  :  से  (2)  जी

 आवश्यक  वस्तुओं  के  थोक  मूल्य  सूचकांक  के  आधार  पर  मुद्रास्फौति
 की  दर  हाल  के  छह  महीनों  के  दौरान  कम  हुई
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 2007  से  जून  2007  की  अवधि  में  30  आवश्यक  वस्तुओं

 के  थोक  मूल्य  सूचकांक  पर  आधारित  मुद्रास्फीति  का  रुझान

 निम्नलिखित  सारणी  में  दर्शाया  गया

 30  आवश्यक  वस्तुओं  के  थोक  मूल्य  सूचकांक  पर  आधारित

 मासिक  मुद्रास्फीति  की  दर  (%)

 माह  मुद्रास्फीति  (%)

 2007  5.14

 2007  4-24

 2007  3.38

 2007  3.19

 2007  1.67

 2007"  0.12

 *अनन्तिम

 सरकार  मुद्रास्फौति  को  काबू  में  रखने  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता

 देती  सरकार  की  मुद्रास्फीति-रोधी  नीतियों  में  कठोर  राजकोषीय  तथा

 मौद्रिक  आवश्यक  वस्तुओं  के  उत्पाद  तथा  आयात  शुल्कों
 को  तर्कसंगत  बनाना  ताकि  गरीबों  पर  अनावश्यक  बोझ  न  उदार

 टैरिफ  और  व्यापार  नीतियों  के  माध्यम  से  आवश्यक  वस्तुओं  का  प्रभावी

 आपूर्ति-मांग  और  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  को  सुदृढ़  बनाना

 शामिल

 ]

 भारतीय  रुपये  के  मूल्य  में  वृद्धि

 *9.  श्री  गुरूदास  दासगुष्त  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वष  2006-07  के  दौरान  रुपये  के  मूल्य  में  6  प्रतिशत

 से  अधिक  की  वृद्धि  हुई  है  जिससे  निर्यात  तथा  अर्थव्यवस्था  के  विकास

 पर  बुरा  असर  पड़ा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  अर्थव्यवस्था  पर  भारतीय  रुपये  के  मूल्य
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 में  हुई  वृद्धि  के  प्रभाव  पर  चर्चा  करने  तथा  इस  समस्या  से  निपटने

 के  उपायों  पर  सुझाव  देने  के  लिए  एक  पैनल  बनाया  और

 यदि  तो  इसके  निष्कर्यों  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस

 समस्या  से  निपटने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  गए

 वित्त  मंत्री  :  और  अमरीकी

 डालर  के  मुकाबले  रुपये  के  मूल्य  से  2006  से  मासिक  आधार

 पर  वृद्धि  हो  रही  सम्पूर्ण  वर्ष  2006-07  अमरीकी  डालर  के

 रुपये  में  2.2  प्रतिशत  का  मूल्य  हास  हुआ  जबकि  अमरीकी

 डालर  मूल्य  के  संदर्भ  में  सकल  घरेलू  उत्पाद  में  9.4  प्रतिशत  और

 निर्यातों  में  2।  प्रतिशत  की  वृद्धि

 मौजूदा  वित्त  वर्ष  में  रुपये  के  मूल्य  में  2007  के

 मुकाबले  2007  में  8.9  प्रतिशत  की  वृद्धि  जबकि  निर्यातों

 में  अमरीकी  डालर  मूल्य  के  हिसाब  से  अप्रैल-जून  2007  में  18.1

 प्रतिशत  वृद्धि  रुपये  की  मूल्य  वृद्धि  का  निर्यातों  पर  पड़े

 प्रभाव  का  मूल्यांकन  करने  और  भारत  के  निर्यातों  की  स्पर्धात्मकता  बनाए

 रखने  के  लिए  उपाय  सुझाने  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  ने  एक

 समिति  गठित  की

 इस  समिति  के  निष्कर्षों  के  हालांकि  विदेशी

 मुद्रा  में  आयात  करने  वाले  और  उधारकर्ता  अमरीकी  डालर  के

 मुकाबले  रुपये  के  मूल्य  में  हुई  वृद्धि  से  पूरी  तरह  अप्रसन्‍न  नहीं

 फिर  भी  आमतौर  पर  रुपये  के  मूल्य  में  हुई  वृद्धि  के  परिणामस्वरूप

 निर्यातकों  ने  अपने  लाभ  के  अंतर  को  कम  होते  देखा  समिति

 ने  निर्यातकों  को  तत्काल  राहत  देने  के  लिए  अनेक  अनुशंसाएं  की

 सरकार  ने  निर्यातकों  के  लिए  एक  राहत  पैकेज  की  घोषणा  की

 है  जिसमें  शुल्क  हकदारी  पासबुक  दर  निर्यात  ऋण  गारंटी  निगम

 के  प्रीमियम  में  सीमा  उत्पाद  शुल्क  के  सभी  बकायों  के  समाशोधन

 और  केंद्रीय  बिक्री  कर  की  प्रतिपूर्ति  के लिए  600  करोड़  रुपए  जारी

 शुल्क  आहरण  दरों  में  वृद्धि  करना  और  लदान  पूर्व  व  बाद

 की  ऋण  की  ब्याज  दरों  में  कमी  करना  शामिल

 प्राइबेट  डैबलपरों  के  क्रियाकलापों

 का  विमियमन

 *10.  श्री  पललानी  शामी  :  कया  शहरी  विकास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 (8)  क्‍या  सरकार  का  विचार  उन  प्राइवेट  डैबलपरों  एवं  बिल्डरों

 के  कार्यकलापों  का  विनियमन  करने  का  है  जो  कृषि  भूमि  को  कालोनियों

 में  बदल  रहे  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 शहरी  विकास  मंत्री  जयपाल  :  और

 जी  भारत  के  संविधान  की  सातवीं  अनुसूची  में  राज्य  सूची
 की  प्रविष्टि  5  के  अनुसार  शासनਂ  राज्यों  का  विषय

 प्राइवेट  डेवलपरों  और  बिल्डरों  का  विनियमन  राज्य  शहरी  स्थानीय

 निकायों/विकास  प्राधिकरणों  के  क्षेत्राधिकार  में  आता  है  जो  राज्य  के

 नगर  और  ग्राम  नियोजन/नगर  विकास  प्राधिकरण  अधिनियरमों  के  प्रावधानों

 के  अन्तर्गत  उनके  कार्यकलापों  को  नियंत्रित  करते

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्‍ली  के  लिए  स्थावर  संपदा  प्रबंधन

 और  विधेयक  तैयार  करने  पर  विचार  कर  रही  है  जो  अभी

 प्राहृप  स्तर  पर

 कंपनियों  ट्वारा  विदेशों  से  धनराशि  जुटाना

 11.  श्रीमत्ती  संगीता  कुमारी  सिंह  देव  :

 धीरेंद्र  अग्रवाल  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कंपनियों  द्वारा  विदेशों  से  धनराशि  जुटाने  के  संबंध  में  विधिक

 उपबंधों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  कुछ  भारतीय  कंपनियों  ने  विदशों  से  धनराशि  जुटाई

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  का  तत्संबंधी

 कंपनी-वार  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  इन  कंपनियों  द्वारा  इस  संबंध  में  वैधानिक  उपबंधों  का

 सख्ती  से  पालन  किया  जा  रहा

 (3)  यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  का  तत्संबंधी  ब्यौरा

 कया  और

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  कया  कदम  उठाए  गए

 वित्त  मंत्री  :  कंपनियों  ट्वारा  विदेशों

 से  धनराशियां  जुटाए  जाने  के  बारे  में  विद्यमान  कानूनी  विदेशी
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 मुद्रा  प्रबंधन  1999  और  उनके  अधीन  जारी  किए  गए  नियमों

 और  विनियमों  के  अंतर्गत  निर्धारित  किए  जाते  ये  हैं  :

 (0).  विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश  के  संबंध  में  भारत  सरकार  द्वारा

 समय-समय  पर  जारी  और  एफईएमए  के  अंतर्गत  अधिसूचित

 दिशा-निर्देशों/नीतियों  के  अनुसार  विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश  के

 माध्यम  से

 (४)  वैश्विक  निक्षेपगारी  प्राप्तियां  और  अमरीकी

 निक्षेपगारी  प्राप्तपां  :  यह  मुद्रा
 परिवर्तनीय  बांडों  और  साधारण  शेयर  प्राप्ति  तंत्र

 के  माध्यम  1993  के  के  अंतर्गत  आती

 (४)  विदेशी  वाणिज्यिक  ठधारों  और  विदेशी  मुद्रा

 परिवर्तनीय  बांडों  के  माध्यम  से  ऋण  :  यह

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  मास्टर  परिपत्र  02/2007-08

 2  2007  के  अंतर्गत  आता  उपर्युक्त  के

 एफसीसीबी  को  एडीआर/जीडीआर  स्कीम  का

 अनुसरण  करना  भी  अपेक्षित  होता

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  मुहैया  करायी  गयी  सूचना  के

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उपर्युक्त  स्रोतों  के  माध्यम  से  विदेशों

 से  भारतीय  कंपनियाँ  द्वारा  जुटायी  गयी  धनराशियां  नीचे  दी  गयी

 अमरीकी

 वर्ष  ईसीवी/एफसीसीबी_  एडीआर/जीडीआर_  एफडीआई

 2004-05  9084  613  6051

 2005-06  14547  2552  7722

 2006-07  20639  ३3776  19531

 प्रत्येक  कंपनी  द्वारा  जुटायी  गयी  धनराशियों  से  संबंधित  सूचना

 लम्बी-चौड़ी  ईसीबी/एफसीसीबी  के  कंपनी-वार  आंकड़े

 भारतीय  रिजर्ष  बैंक  की  वेबसाइट  ४४४४.7०.०७.॥)  पर  दिए  गए

 विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश  के  अनुमोदन/अन्तर्प्रवाह  औद्योगिक  नीति  एवं  संवर्धब

 विभाग  के  मासिक  समाचार  पत्र  एसआईएज  में  प्रकाशित  किए  जाते

 हैं  जो उनकी  वेबसाइट  www.dipp.nic.in  पर  भी  उपलब्ध  संबंधित

 वित्तीय  वर्षों  में  कंपनी-वार  जुटाए  गए  एडीआर/जीडीआर  के  संबंध
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 में  आंकड़े  संकलित  किए  जा  रहे  हैं  और  शीघ्र  ही  माननीय  सदस्यों

 को  उपलब्ध  करा  दिए

 से  यह  सुनिश्चित  करने  का  प्राथमिक  दायित्व  संबंधित

 कंपनी  का  कि  ईसीमी/एफसीसीबी,  एडीआर/जीडीआर  और  एफडीआई

 के  माध्यम  से  जुटाई  गयी  नीति  और  दिशानिर्देशों  तथा  इन

 पर  रिजर्व  बैंक  के  विनियमों/निर्देशनों/परिपत्नों  के  अनुरूप  प्राधिकारियों

 की  जानकारी  में  आए  उल्लंघनों  के  मामलों  पर  फेमा  के  संगत  प्रावधानों

 के  अंतर्गत  कार्रवाई  की  जाती

 प्रधानमंत्री  ग्राम  सड़क  योजना  के  अंतर्गत

 निर्मित  सड़कों  की  गुणवत्ता

 *12.  श्री  क्नद्रप्पण  :

 श्री  सुरवरम  सुधाकर  रेड्डी  :

 क्या  ग्रामीण  थिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  2004  और  2006  के  दौरान
 प्रधानमंत्री  ग्राम  सड़क  योजना  के  अंतर्गत  सड़क  निर्माण  के  लिए  किए

 गए  यादृच्छिक  निरीक्षण  ये  यह  पता  चला  है  कि  इस  योजना  के  अंतर्गत

 कई  राज्यों  में  काफी  संख्या  में  निर्माण  कार्य

 के

 यदि  तो  तत्संबंधी  निष्कर्षों  का  ब्यौरा  क्या  और

 सड़क  परियोजनाओं  की  गुणवत्ता  सुनिश्चित  करने  और

 परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  में  अनियमितताओं  को  रोकने  के  लिए  कया

 कदम  उठाए  गए  हैं/उठाए  जा  रहे

 ग्रामीण  विकास  मंत्री  रघुवंश  प्रसाद  :  और
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 2004  से  2006  की  अवधि  के  दौरान  प्रधानमंत्री

 ग्राम  सड़क  योजना  के  गुणवत्ता  नियंत्रण  तंत्र  के  तीसरे

 स्तर  के  अंतर्गत  राष्ट्रीय  गुणवत्ता  निगरानीकर्ताओं  ने  कुल  17718  निरीक्षण

 किए  पूरे  हो  चुके  कुल  7449  कार्यों  के  निरीक्षण  में  से  1547

 कार्यों  (21%)  को  ''  की  श्रेणी  में  रखा  गया  जबकि

 चल  रह  10269  कार्यों  के  निरीक्षणों  में  से  4309  कार्यों  (42%)  को

 ''  की  श्रेणी  में  रखा  गया  श्रेणीकरण  के  राज्यवार

 ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 कार्यों  में  उच्चस्तरीय  गुणवत्ता  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 पीएमजीएसवाई  कार्यक्रम  के  दिशा;निर्देशों  में  त्रि-स्तरीय  गुणवत्ता  नियंत्रण

 तंत्र  की  व्यवस्था  गुणवत्ता  नियंत्रण  के  पहले  दो  स्तरों  की  देखरेख

 राज्य  सरकारों  द्वारा  मनोनीत  राज्य  गुणवत्ता  समन्वयकों  द्वारा  की  जाती

 गुणवत्ता  नियंत्रण  तंत्र  का  पहला  स्तर  कार्यान्वयन  एजेंसी  के  स्तर

 पर  अंतर्निहित  गुणवत्ता  नियंत्रण  क्षेत्रीय  प्रयोगशालाएं  ठेकेदारों  द्वारा

 स्थापित  की  जाती  हैं  तथा  सामग्री  और  कार्य  कौशल  की  गुणवत्ता  संबंधी

 अनिवार्य  परीक्षण  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  एककों  के  पर्यवेक्षण  में  कराए
 जाते  दूसरे  स्तर  में  स्वतंत्र  राज्य  गुणवत्ता  निगरानीकर्त्ताओं  के  माध्यम

 से  राज्य  सरकारों  द्वारा  गुणवत्ता  की  निगरानी  करने  की  व्यवस्था

 राज्य  गुणवत्ता  निगरानीकर्त्ता  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  नियुक्त  किए
 जाते  हैं  कि  पहले  स्तर  पर  ही  गुणवत्ता  मुद्दों  पर  उचित  ढंग  से  ध्यान

 दिया  जा  रहा  इस  व्यवस्था  के  तीसरे  स्तर  में  स्वतंत्र  राष्ट्रीय  गुणवत्ता
 निगरानीकर्त्ताओं  द्वारा  यादृच्छिक  निरीक्षणों  के  माध्यम  से  गुणवत्ता  की

 निगरानी  की  जाती

 इसके  पीएमजीएसवाई  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  में

 गुणवत्ता  और  पारदर्शिता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  मानक  बोली

 आनलाइन  जन  सूचना  बोर्डों  इत्यादि  को  लगाना  जैसे  उपाय

 किए  गए  राज्य  सरकारों  को  यह  भी  सलाह  दी  गई  है  कि  वे

 पीएमजीएसवाई  के  अंतर्गत  चल  रहे  तथा  पूरे  हो  चुके  कार्यों  का  संयुक्त
 निरीक्षण  माननीय  संसद  माननीय  विधायकों  तथा  पंचायती  राज

 संस्थाओं  के  कार्मिकों  से

 विवरण

 श्रेणीकरण  का  सारांश  2004  से  2006

 क्र्सं  राज्य  कुल  निरीक्षण  श्रेणीकरण

 पूरे  हो  चुके  कार्य  चल  रहे  कार्य

 कुल  एस  यू  कुल  एस  यू

 त  2  3  4  $  6  7  8  9

 1.  आंध्र  प्रदेश  1090  993  530  63  497  405  92



 79  प्रश्नों  के  19  1929  लिखित  उत्तर  ३0

 त  2  3  4  5  6  7  8  9

 2...  अरुणाचल  प्रदेश  78  62  17  45  16  1  5

 3.  असम  612  119  भर  २2  493  319  174

 4...  बिहार  614  185  53  132  429  174  255

 5...  छत्तीसगढ़  839  368  292  76  471  254  217

 6...  गुजरात  579  ३304  203  101  275  153  122

 7...  हरियाणा  57  18  3  %  31  5

 8...  हिमाचल  प्रदेश  496  12  100  22  34  168  206

 9.  जम्मू  एवं  कश्मीर  137  9  2  7  128  47  81

 10...  झारखंड  532  185  99  9  ३47  104  243

 11...  -.  कर्नाटक  813  359  301  च्छ  454  215  239

 2.  केरल  195  ७  55  14  126  &6  40

 13.  मध्य  प्रदेश  1852  648  6  1204  914  290

 14...  महाराष्ट्र  ग़्गा  ३40  275  65  407  217  190

 15.  मणिपुर  74  32  .  20  2  42  8  24

 16...  मेघालय  137  31  19  12  106  26  80

 17...  मिजोरम  123  45  19  26  78  38  40

 18...  नागालैंड  99  5  3  22  M  4  ३0

 19.  उड़ीसा  1332  491  406  85  841  384  457

 20...  पंजाब  186  ७  51  18  117  47  70

 21.  राजस्थान  2129  1217  1160  ञ्  912  818  94

 22.  सिक्किम  96  2  11  11  76  23  53

 23...  तमिलनाडु  988  350  212  136  638  297  341

 24.  श्रिपुरा  120  41  28  13  79  ३6  43



 31  प्रश्नों  के  10  2007

 _...़्््<्-यस- 1 2 3 4 5  ट_-_ह[ौुफट््हहहंंनंनऊथि  :  8
 2  3  4  5  6  7  8  9

 आ_आ.ःःः  ऋऋफ  ऊ  ऋ  ऋ  उछ  अ  ऋछऋ  ऋ  ऊऋ  ॑  >  277  ७ 1283

 25.  उत्तर  प्रदेश  2607  277  735  548

 26...  उत्तरांचल  310  4  ३0  19  261  104  157

 27...  पश्चिम  बंगाल  914  369  283  86  545  332  213

 कुल  योग  17718  7449  5902  1547  10269  5960  4309

 एस  -  यू  -  असंतोषजनक

 न्यायाधीशों  कौ  नियुक्ति

 *13.  श्री  राजामोहन  रेड्डी  :

 श्री  सुभाष  सुरेशचंद्र  देखमुख  :

 क्या  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्तमान  में  देश  में  विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों  में  न्यायाधीशों

 की  रिक्तियों  की  राज्य-वार  संख्या  कितनी

 क्‍या  सरकार  का  विचार  चालू  वर्ष  के  दौरान  बैकलाग  को

 समाप्त  करने  के  लिए  उच्च  न्यायालयों  और  अधीनस्थ  न्यायालयों

 और  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  रिक्तियों  के  कब  तक  भरे  जाने  की  संभावना

 विधि  और  न्याय  मंत्री  हंस  राज  :  से

 देश  में  तारीख  06.08.2007  को  विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों  में

 न्यायाधीशों  की  रिक्त  पदों  की  संख्या  दर्शित  करने  वाला  एक  विवरण

 संलग्न

 2...  उच्चतम  न्यायालय  अभिलेख  अधिवक्ता  और  अन्य  बमाम

 भारत  संघ  के  मामले  में  उच्चतम  न्यायालय  के  तारीख  6८

 1993  के  निर्णय  के  अनुसरण  उच्च  न्यायालयों  में  न्यायाधीश  पदसंख्या

 का  पुनर्विलोकन  प्रत्येक  तीन  वर्षों  में  किया  जाता  ऐसा  अंतिम

 पुनर्विलोकन  वर्ष  2006  में  किया  गया  जिसमें  संबंधित  राज्य  सरकारों

 कौ  सहमति  के  अधीन  रहते  हुए  8  उच्च  न्यायालयों  की  पदसंख्या

 में  106  न्यायाधीशों  की  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया

 2...  उच्चतम  न्यायालय  अभिलेख  अधिवक्ता  और  अन्य  बनाम  भारत

 संध  के  मामले  में  उच्चतम  न्यायालय  के  तारीख  6  1993  के

 निर्णय  और  उन  की  तारीख  28  1998  की  सलाहकारी  राय  के

 अनुसरण  में  किसी  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  की  नियुक्ति  के  लिए

 प्रस्ताव  चलाने  की  संपूर्ण  प्रक्रिया  संबंधित  उच्च  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायमूर्ति

 द्वारा  आरंभ  की  जाती  सरकार  समय-समय  पर  उच्च  न्यायालयों

 के  मुख्य  और  राज्यों  के  मुख्यमंत्रियों  से  वर्तमान  रिक्तियों  और

 आगामी  छह  मास  के  दौरान  होने  वाली  अनुमानित  रिक्तियों  को  भरे  जाने

 के  लिए  प्रस्ताव  चलाने  का  अनुरोध  करती  रही

 3  भारत  के  संविधान  के  अनुच्छेद  235  के  राष्थों

 में  अधीनस्थ  न्यायपालिका  के  सदस्यों  पर  प्रशासनिक  नियंत्रण  संबंधित

 उच्च  न्यायालय  और  राज्य  सरकार  में  निहित  होता  इस

 जहां  तक  जिला  और  अधीनस्थ  न्यायालयों  में  न्यायाधीश  पदसंख्या  में

 वृद्धि  करने  का  संबंध  आवश्यक  कार्रवाई  करने  का  प्रमुख  उत्तरदायित्व

 संबंधित  राज्य  सरकारों  में  निहित  होता  जिला  और  अधीनस्थ  न्यायालयों

 में  न्यायाधीशों/मजिस्ट्रेटे  के  रिक्त  पदों  को  भरे  जाने  का  उत्तरदायित्व

 संबंधित  उच्च  न्यायालय  और  राज्य  सरकारों  का

 3.1  केंद्रीय  सरकार  आवधिक  रूप  से  सभी  राज्य  सरकारों/संघ

 राज्यक्षेत्रों  तथा  उच्च  न्यायालयों  से  न्यायाधीशों  और  मजिस्ट्रेट  के  रिक्त

 पदों  को  भरे  जाने  को  अत्यधिक  पूर्विकता  दिए  जाने  का  अनुरोध
 रही

 विवरण

 विभिन  उच्च  न्यायालयों  में  न्यायाधीशों  के  रिक्त  पद

 तारीख  06.08.2007  की  स्थिति  के  अनुसार

 क्रम  उच्च  न्यायालय  स्वीकृत  पद  आसीन  रिक्तियां

 संख्या  न्यायाधीशों

 की  संख्या

 2  3  4  5

 1.  इलाहाबाद  95  76  19



 त  2  3  4  5
 |

 2.  आंध्र  प्रदेश  39  वित्त मंत्री यह  08

 3.  बम्बई  53  08

 4...  कलकत्ता  50  42  08

 5...  छत्तीसगढ़  08  06  02

 6.  दिल्‍ली  ३6  32  |

 7.  गुवाहाटी  23  2  00

 8.  गुजरात  42  30

 9.  हिमाचल  प्रदेश  09  0०9  00

 जम्मू-कश्मीर  34  ०9

 ।.  झारखंड  09  03

 कर्नाटक  40

 केरल  29  27  02

 मध्य  प्रदेश  42  4  ०

 मद्रास  46  ब्व  (2

 उड़ीसा  20  06

 पटना  00

 पंजाब  और  हरियाणा  40  35  05

 राजस्थान  40  37  ५8

 20.  सिक्किम  03  0  02

 उत्तरांचल  09  09  00

 योग  689  ५95  94

 इंटरनेट  के  माध्यम  से  निकाला  गया  धन

 कृपा  श्री  जीवाभाई  पटेल  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 लिखित  उत्तर  है  |

 क्या  इंटरनेट  के  माध्यम  से  बैंकों  से  धन  निकालने  से  संबंधित

 धोखाधड़ी  के  मामले  पता  चले

 यदि  तो  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  दर्ज  की  गई  ऐसी
 अटनाओं  की  राज्य-वार  संख्या  कितनी

 सरकार  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  दोषियों  के  विरूद्ध

 की  गई  कार्रवाई  का  राज्य-बार  ब्यौरा  क्‍या  और

 सरकार  द्वारा  खाताधारकों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  क्या

 कदम  उठाए  जाने  का  प्रस्ताव

 वित्त  मंत्री  :  और  भारतीय

 रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  इंटरनेट  के  माध्यम  से  कपट॒पूर्ण
 तरीके  से  धन  निकालने  के  कुछ  मामलों  की  सूचना  सरकारी  क्षेत्र  के

 बैंकों  से  मिली  एक  लाख  रुपए  से  अधिक  की  धनराशि  वाली

 ऐसी  घटनाओं  के  राज्य-वार  ब्यौरे  निम्नलिखित  हैं  :-

 रुपए

 राज्य  का  नाम  अप्रैल  2005  से  अप्रैल  2006  से

 मार्च  2006  तक  मार्च  2007  तक

 संख्या  राशि  संख्या  राशि

 1  2  3  4  5

 आंध्र  प्रदेश  2  4.32  5  11.50

 दिल्ली  त  1.00  6  10.72

 गुजरात  ०  ०0  त  1.00

 हरियाणा  1  30.87  1  1.00

 झारखंड  ०  ०0  1  1.50

 कर्नाटक  त  2.40  5  42.76

 केरल  0  0  1.06

 मध्य  प्रदेश  2  4.33  3  3.31

 महाराष्ट्र  4  6.03  18  30.04

 उड़ीसा  1  5.55  0  0



 35  प्रश्नों  के

 त  2  3  4  5

 तमिलनाडु  2  3.79  2  3.00

 पश्चिम  यंगाल  त  2.98  2  3.56

 कुल  15  61.27  45  7945

 बैंकों  से  अपेक्ष  की  जाती  है  कि  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा

 जारी  मार्गनिर्देशों  के  अनुसार  पुलिस/सीबीआई  को  इस  मामले  कौ  सूचना

 चूक  करने  वाले  कर्मचारियों  के  विरूद्ध  अनुशासनिक  कार्रवाई  के

 संबंध  में  निर्धारित  प्रक्रिय  भी  है  और  बैंक  इस  प्रक्रिया  अनुसार  उनके

 विरूद्ध  उपयुक्त  कार्रवाई  करते

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  अपनी  पर्थवेक्षण  प्रक्रिया  के  एक  भाग

 के  रूप  में  बैंकों  को आम  धोखाधडीग्रस्त  धोखाधड़ी  की  कार्यप्रणाली

 तथा  बैंकों  में  धोखाधड़ी  को  घटना  रोकने/कम  करने  के  संबंध  में

 समय-समय  पर  बताता  रहा  भारतीय  रिजर्ब  बैंक  ने  प्रौद्योगिकी  एवं

 सुरक्षा  कानूनी  मुद्दे  तथा  विनियामक  एवं  पर्यवेक्षण  संबंधी

 मुद्दों  सहित  इंटरनेट  बैंकिंग  के  संबंध  में  सभी  वाणिज्य  बैंकों  को  व्यापक

 मार्गनिर्देश  जारी  किए  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  फिशिंग  एटैक  के

 संबंध  में  सभी  वाणिज्य  बैंकों  को  चेतावनी  देते  हुए  16  2006

 को  परिपत्र  भी  जारी  किया  जिसमें  ऐसे  एटैक  की  कार्यप्रणाली

 के  व्यौरे  तथा  उनंके  समाधान  हेतु  रोकथाम/पता  लगाने  संबंधी  स्यूनतम
 उपायों  का  ब्यौरा  दिया  गया

 जल  विद्युत  उत्पादन

 *15.  श्री  जसुदेव  आचार्य  :  क्‍या  विद्युत  मंत्री  यह  बतामे  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अभी  तक  स्थापित  लगभग  सभी  जल  विद्युत
 परियोजनाओं  के  समय  एवं  लागत  बढ़ने  तथा  ऐसी  परियोजनाओं

 के

 विलंब  से  पूरा  किए  जाने  के  मामले  की  जांच  की

 थदि  तो  भविष्य  में  इस  प्रकार  की  हानियों  से  बचते

 के  लिए  प्रस्तावित  परियोजनाओं  को  क्रियान्यित  करमे  हेतु  सरकार  द्वारा

 क्या  कदम  उठाए  गए

 क्‍या  सरकार  ने  जल  विद्युत  परियोजनाओं  की  स्थापना  के

 कारण  अभी  तक  प्रभावित  हुए  लोगों  के  पुनर्वास  एवं  पुनर्स्थापम  के

 मुद्दे  की  भी  जांच  कौ  और

 10  2007  लिखित  उत्तर  36

 यदि  तो  भविष्य  की  परियोजनाओं  के  लिए  पुनर्वास

 एवं  पुनर्स्थापना  पैकेजों  के  क्रियान्वयन  एवं  निगरानी  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं/उठाए  जाने  का  प्रस्ताव

 विद्युत  मंत्री  सुशील  कुमार  :  जी  अपर

 सचिव/संयुक्त  विद्युत  मंत्रालय  के  नेतृत्व  में  एक  स्थायी

 जिसमें  योजना  व्यय  वित्त  मंत्रालय  तथा  कार्यक्रम

 क्रियान्वयन  मंत्रालय  के  प्रतिनिधि  भी  शामिल  होते  द्वारा  केन्द्रीय

 सार्वजनिक  क्षेत्र  उपक्रमों  द्वारा  क्रियान्वित  की  जा  रही  उन

 सभी  जल  विद्युत  परियोजनाओं  के  मामले  में  समय  एवं  लागत  आधिक्य

 के  कारणों  को  जांच  करती  जिनके  मामले  में  निर्धारित  समय  से

 10%  अधिक  अधिक  लागत  आई  हो  ताकि  इनके  कारणों

 का  पता  लगाया  जा  सके  और  इसके  लिए  जिम्मेवारी  तय  की  जा

 निर्माणाधीन/प्रस्तावित  जल  विद्युत  परियोजनाओं  में  समय  एवं

 लागत  आधिक्य  को  रोकने  के  निम्नलिखित  उपाय  किए  गए

 -  अनेक  मामलों  में  जल  विद्युत  परियोजनाओं  के  समय  एवं

 लागत  आधिक्य  पर  स्थाई  समिति  ने  कहा  कि  विस्तृत

 परियोजना  रिपोर्ट  की  तैयारी  के  चरण  में  किया

 गया  अन्वेषण  गहन  नहीं  कुछ  मामलों  में  अन्वेषक

 ड्विफ्ट  तथा  ड्िल  होल  सुरंग  तक  नहीं  पहुंच  सका  और

 जिओलाजिकल  सर्वे  आफ  इंडिया  द्वारा  अपनी

 भू-तकनीकी  रिपोर्ट  में  अपनाए  गए  रॉक  मॉस  एवं  रॉक

 मॉस  वर्गीकरण  का  मूल्यांकन  केवल  अनंतिम  अब

 परियोजना  कार्यान्वयन  शुरू  करने  से  पहले  निवेश  निर्णय

 तथा  विस्तृत  जांच  से  पूर्व  और  अधिक  गहन  भू-तकनीकी
 जांच  करने  का  निर्णय  लिया  गया  है  ताकि  वास्तविक

 क्रियान्‍्वचन  के  समय  भू-वैज्ञानिक  जोखिमों  को  कम  किया

 जा

 -  परियोजना  क्रियान्वयन  शुरू  करने  से  पूर्व  सीपीएसयू
 परियोजनाओं  में  आवश्यक  निधि  जुटाने  हेतु  कदम  उठाए

 गए  हैं  ताकि  निधियों  के  अभाव  में  निर्माण  के  दौरान  परियोजना

 क्रियान्वयन  में  विलंब  नहीं

 -  प्रत्येक  परियोजना  के  लिए  लक्ष्य  हासिल  करने  हेतु  केन्द्रीय

 विद्युत  प्राधिकरण  में  एक  नोडल  अधिकारी  नियुक्त  कर

 मानीटरिंग  तंत्र  को  सुदृढ़  बनाया  गया  नोडल  अधिकारी

 परियोजना  के  निर्माण  की  जानकारी  रखता  है  तथा  उन

 समस्याओं  की  तत्काल  पहचाद  के  लिए  इन्हें  उचित  स्तर

 पर  ले  जाकर  समाधान  में  मदद  करता
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 -  सीईए  के  अधिकारियों  द्वारा  निर्माणाधीन  विभिन्न  परियोजनाओं

 का  स्थल  निरीक्षण  किया  जाता  है  और  परियोजना  प्राधिकारिपों

 के  परामर्श  के  विभिन्‍न  बाधाओं  की  पहचान  कर  उनका

 समधान  खोजा  जाता  उपस्कर  आपूर्तिकर्ताओं  एवं  डैम

 के  बड़े  हेड  रेस  पावर  हाऊस  आदि  का

 काम  करने  वाले  अन्य  ठेकेदारों  के  साथ  परियोजना  स्थलों

 पर  बैठकें  आयोजित  की  जाती  हैं  ताकि  परियोजनाओं  के

 कार्यान्वयन  को  विलंबित  करने  वाले  अड॒चनों  को  दूर  किया

 जा

 -  परियोजना  का  क्रियान्वयन  करने  कले  संगठन  के  परियोजना

 एवं  कारपोरेट  कार्यालय  -  दोनों  स्तर  पर  प्रगति  की  समीक्षा

 को  जाती  है  पर  साप्ताहिक  तथा  कारपोरेट  स्तर  पर

 मासिक  रूप

 -  भूमि  अधिग्रहण  तथा  पुनःस्थापना  एवं  पुनर्वास  में  विलंब

 को  दूर  करने  के  लिए  परियोजना  प्राधिकारी  राज्य  सरकारों

 के  साथ  समन्वय  बैठकें  आयोजित  कर  रहे

 -  विद्युत  मंत्रालय  में  नियमित  रूप  से  समीक्षा  बैठकें  आयोजित

 की  जा  रही  हैं  प्राधिकारियों/केन्द्रीय  विद्युत

 प्राधिकरण  द्वारा  उठाए  गए  मामलों  पर  गहन  तिमाही  समीक्षा

 बैठक  तथा  विशिष्ट  बैठकें  आयोजित  की  जा  रही

 -  परियोजना  की  निरंतर  एवं  गहन  मानीटरिंग  के  लिए  कारपोरेट

 आफिस  तथा  विद्युत  मंत्रालय/केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  की

 विभिन्‍न  परियोजनाओं  में  कंप्यूटरीकूत  परियोजना  नियोजन  एवं

 मानीटरिंग  साफ्टकेयर  की

 और  जी  परियोजना  प्रभावित  लोगों  का  पुनःस्थापन

 एवं  पुनर्वास  परियोजना  क्रियान्वयन  करने  वाले  एजेंसियों  द्वारा  रा्य  सरकार

 के  जरिए  किया  जाता  केन्द्र  सरकार  ने  17  फरवरी  2004  को

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  के  जरिए  प्रभावित  परिवारों  के

 पुनःस्थापन  एबं  पुनर्वास  पर  राष्ट्रीय  नीतिਂ  अधिसूचित  कर  दी

 नीति  में  मुख्यतः  भूमिहीन  ग्रामीण  परिवार  को  आर्थिक  संसाधन

 रहित  निर्धन  अर्थात्‌  छोटे  एवं  सीमांत  एससी/एसटी  एवं

 जो  विस्थापित  हो  गए  के  लिए  पुनर्वास  प्रयास  हेतु  सहायता

 देने  पर  ध्यान  दिया  गया

 के  प्रावधान  न्यूनतम  हैं  और  सभी  परियोजना

 प्रभावित  परिवारों  के  लिए  अपनाए  जाने  हैं  और  सभी  पर  लागू

 चाहे  वे  गरीबी  रेखा  से  नीचे  हों  या  इससे  अनेक  राज्यों  ने
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 परियोजना  प्रभावित  व्यक्तियों  के  लिए  2003  के  न्यूनतम

 मूल  प्रावधानों  के  अलावा  अपनी  ददार  पुनःस्थापन  एवं  पुनर्वास  नीति

 बनाई  परियोजना  क्रियान्वयनकर्ता  एजेंसी  ऐसे  योजना

 को  अपनाते  जो  के  प्रावधानों  से  बाहर  हाँ

 और  इस  आर  एंड  आर  योजना  पर  स्टेकहोल्डरों  के  साथ  समुचित

 परामर्श  के  पश्चात्‌  संबंधित  राज्य  सरकारों  के  साथ  सहमति  जाति

 पूर्वोत्तर  राज्यों  में  स्व-सहायता  समूह  और

 लघु  वित्तपोषण

 16  श्री  अनवर  हुसैन  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 पूर्वोत्तर  में  स्व-सहायता  समूहों  और  लघु
 वित्तपोषण  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  यूकों

 बैंक  जैसे  प्रमुख  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  अपनाई  गई  प्रक्रियाओं

 का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  स्व-सहायता  समूह
 के  अंतर्गत  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  वितरित  की  गई  धनराशि  का  ब्यौरा  क्‍या

 वित्त  मंत्री  :  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों

 ने  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  व्यष्टि  वित्त  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  विभिन्न

 प्रक्रियाएं  अपनाई  अन्य  बातों  के  निम्नलिखित

 शामिल  हैं  :-

 -  छ्यष्टि  वित्त  के  विशेषकर  स्व-सहायता  समूहों
 के  गठन  और  सहलग्नता  के  शाखा

 प्रबंधनों  के  लिए  संवेदिता

 -
 .  ग्रामीण/अर्ध-शहरी  -  शाखा  प्रबंधकों  के  लिए  विशेषीकृत

 प्रशिक्षण  .

 -  सफ्व-सहायता  समूहों  के  लिए  क्षमता-निर्माण  और  प्रशिक्षण

 कार्यक्रम  ।

 जहां  तक  स्व-सहायता  समूह-बैंक  सहलग्नता  कार्यक्रम  का  संबंध

 बैंकों  द्वारा  निम्मलिखित  तीन  माडल  अपनाए  गए  हैं  :-

 1.  :  बैंकों  द्वारा  एसएचजी  को  सीधे  किसी

 गैर-सरकारी  संगठन  के  हस्तक्षेप/सहायता  के
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 2.  एसएचजी  औपचारिक  अभिकरणों  और  एनजीओ  एसएचजी-बैंक  सहलग्नता  कार्यक्रम  के  तहत  विगत  तीन

 द्वारा  गठित  परन्तु  बैंकों
 से

 सीधे  वर्षों  के  दौरान  पूर्वोत्तर  राज्य  में  एसएचजी  की  संख्या  और  उन्हें  संवितरित

 3...  एनजीओ के  बैंकों  द्वारा  ऋण  का  ब्यौरा  निम्नानुसार  है  :-

 लाख

 राज्य  2004-05  2005-06  2006-07

 एसएचजी  की  बैंक  एसएचजी  की  बैंक  एसएचजी  की  बैंक  ऋण

 संख्या  ऋण  संख्या  ऋण  संख्या

 असम  20612  7732.2  25327  4821.7  25165  7944.0

 मेघालय  599  15.0  554  84.1  476  174.0

 त्रिपुरा  696  138-6  559  120.5  967  184.0

 सिक्किम  10  4.2  85  51  33  11.2

 मणिपुर  571  241.7  672  417.5  1215  408.0

 अरुणाचल  प्रदेश  55  214  66  15.2  101  57.2

 नागालैंड  18.1  337  296.9  586  335.0

 मिमेरम  6  3.5  946  613.0  921  705.6

 कुल  .  22081  8174.7  28546  6374.0  29464  9819.0  ,

 बैंकों  को  दिए  गए  अपने  दिशानिर्देशों  कौ  समीक्षा  की  है  और  दिनांक

 कम

 का  बह  क  कली

 चल
 कि

 हो
 अरब

 अप  पान

 »7.  जी  रामदास  आख्वले  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यो  केरद्  सरकार  ने  वंचित  बेरोजगार

 श्रमिकों  और  किसानों  का  कल्काण  सुनिश्चित  करने  के  लिए  बैंकों  और

 वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  ऋण  कौ  मंजूरी  तथा  बसूली  करने  के  लिए  अपनाई

 जा  रही  नीति  की  खामियों  कौ  समौक्षा  करमे  के  लिए  कोई  कदम

 उठया  है  अथवा  उठने  का  चिछर

 यदि  तो  आज  तिथि  तक  तत्संभंथी  ब्यौरा  कया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 वित्त  मंत्री  :  (१)  भारतीय  रिंजर्ज

 बैंक  ने  हाल  ही  में  प्राथमिक  क्षेत्र  ऋण  के  करे  में  अनुसूचित  भजणिण्यिक

 जिसमें  गरीब  अल्प  सुविधा  प्राप्त  बेरोजगार  श्रमिकों

 और  किसानों  के  आर्थिक  कल्याण  के  उपाय  शामिल  के  लिए  घरेलू
 वाणिज्यिक  बैंकों  के  समायोजित  निवल  बैंक  ऋण  का  40  प्रतिशत

 लक्ष्य  निर्धारित  प्राथमिक  क्षेत्र  के  40  प्रतिशत  लक्ष्य  में  से  18

 प्रतिशत  कृषि  क्षेत्र  और  10  प्रतिशत  कमजोर  वर्गों  में  छोटे  और  सीमांत

 भूमिहीन  काश्तकार  और  पीड़ित  गरीब  जिनके

 की  अनौपचारिक  क्षेत्र  को  चुकौती  करनी  है  तथा  स्वर्णजयंती  ग्राम

 स्वरोजगार  स्वर्णजयंती  शहरी  रोजगार  स्थ-सह्ाथता

 अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियां  और  अल्पसंख्यक  के  विभिन्‍न
 लाभा्थी  शामिल  वित्तीय  समावेश  पर  रंगराजन  की  अध्यक्षता

 बाली  समिति  की  अंतरिम  रिपोर्ट  के  आधार  वित्तीय  रूप  से  बाहर

 रहने  वालों  को  संगठित  वित्तीय  प्रणाली  से  जोड़ने  के  सरकार

 ने  गौचे  दिए  गए  दो  प्रत्येक  के  लिए  500  करोड़  स्थापित
 करने  का  निर्णय  लिया  है  :-
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 -  विकासात्मक  और  उन्नयन  संबंधी  कार्यों  की  लागत  पूरी
 करने  के  लिए  नाबार्ड  के  साथ  एक  वित्तीय  समावेशन

 -  प्रौद्योगिकी  अपनाने  से  संबंधित  लागत  पूरी  करने  के  लिए

 एक  वित्तीय  समावेशन  :  प्रौद्योगिकी

 राष्ट्रीय  विद्युत  परियोजना  प्रबंधन  बोर्ड

 *18.  श्री  चन्द्र  भूषण  सिंह  :

 श्री  किसनभाई  पटेल  :

 क्या  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  में  एक  राष्ट्रीय  विद्युत  परियोजना

 प्रबंधन  बोर्ड/कृतिक  बल  की  स्थापना  करके  विद्युत  परियोजनाओं  को

 शीघ्र  पूरा  करने  का  है  जैसा  कि  6  2007  के  टाइम्स

 आफ  इंडियाਂ  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 उक्त  बोर्ड  के  गठन  के  पश्यात्‌  विद्युत  उत्पादन  उपकरणों

 की  कमी  के  मुद्दे  का  समाधान  किस  प्रकार  किया  और

 उक्त  बोर्ड  कब  तक  कार्य  करना  शुरू

 विद्युत  मंत्री  सुशील  कुमार  :  क्षमता

 अभिवृद्धि  की  प्रगति  तथा  संबद्ध  पारेषण  परियोजनाओं  को  समय  पर

 चालू  करने  की  निगरानी  करने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  विद्युत  परियोजना

 प्रबंधन  बोर्ड  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 से  राष्ट्रीय  विद्युत  परियोजना  प्रबंधन  बोर्ड  )
 को  स्थापित  करने  संबंधी  रूपरेखा  तैयार  की  जा  रही  है  ताकि  बोर्ड

 को  यथाशीघ्र  कार्यशील  बनाया  जा
 ह

 विश्व  बैंक  सहायता  कार्यक्रम  हेतु  मानदंड

 *19.  श्री  सिद्दीश्वर  :  कया  जिक्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विभिन्‍न  राज्यों  में  विकास  परियोजनाओं  के  लिए  विश्व

 बैंक  सहायता  कार्यक्रमों  को  वित्तीय  सुधारों  के  कतिपय  मानदंडों  से

 जओडा  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  संबंधित  राज्य  सरकारों  के  लिए  वित्तीय
 सुधारों  की  रूपरेखा  तैयार  की  है  ताकि  राज्य  सरकारें  विभिन्‍न  विकासात्पक

 परियोजनाओं  के  लिए  विश्व  बैंक  से  थगराशि  प्राप्त  कर  और

 19  1929  )  लिखित  उत्तर  42

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वित्त  मंत्री  :

 प्रश्न  नहीं

 राज्य  सरकारें  अपने-अपने  राजकोषीय  उत्तरदायित्व

 और  बजट  प्रबंधन  यदि  कोई  होते  के

 अनुरूप  अपने  राजकोषीय  सुधार  मार्ग  तैयार  करती  हैं  और  ऋण  समेकन

 एवं  राहत  सुविधा  के  अधीन  ऋण  अधित्याग  का  प्रोत्साहन

 प्राप्त  करती

 प्रश्न  नहीं

 शेयर  बाजार  में  सौदेबाजी  के  माध्यम

 से  धोखाधड़ी

 *20.  श्रीमती  रूपाताई  पाटील  :  कया  विक्त  मंत्री  यहਂ  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  ऐसी  कई  कंपनियों  के  बारे  में  कोई  सूचना
 मिली  है  जिन्होंने  वर्ष  2001  से  शेयर  बाजार  में  सौदेबाजी  के  माध्यम

 से  आम  आदमी  से  धोखाधड़ी  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इन  कंपनियों  से  लोगों  की  बकाया  धनराशि

 की  वसूली  के  लिए  की  गई  कार्रवाई  का  ब्यौरा  क्‍या

 वित्त  मंत्री  :  और  सरकार

 ऐसा  कोई  आंकड़ाधार  नहीं  रखती  जब  कभी  भी  ऐसी  घटना  की

 सूचना  मिलती  है  कंपनी  कार्य  मंत्रालय  और  सेबी  कंपनी  अधिनियम

 और  प्रतिभूति  कानूनों  के  तहत  समुचित  कार्रवाई  करते  यह

 प्रश्न  उन  कंपनियों  के  संदर्भ  में  पूछा  गया  है  जिन्होंने  आरंभिक

 सार्वजनिक  पेशकशों  के  माध्यम  से  जनता  से  निधियां  जुटाई  हैं  और

 बाद  में  अन्य  बातों  के  दो  वर्ष  की  अवधि  के  लिए

 कंपनी  पंजीयक  और  स्टाक  एक्सचेंजों  की  सूचीयन/फाइलिंग  अपेक्षाओं

 का  अनुपालन  करने  में  विफल  रहीं  और  स्टाक  एक्सचेंज  द्वारा  निरीक्षण

 किए  जाने  के  समय  वे  अपने  पंजीकृत  कार्यालय  पते  पर  नहीं  पायी

 समन्वयन  और  निगरानी  जो  सेबी  और  कंपनी  कार्य  मंत्रालय

 का  संयुक्त  प्रक्रम  द्वारा  अपनाए  गए  वर्गीकरण  के  अनुसार  इन  कंपनियों

 को  कंपनियांਂ  कहा  जाता  इन  कंपनियों  का  चरणबद्ध

 तरीके  से  पता  लगाया  जा  रहा  अभी  तक  उन  कपंनियों  का  पता

 लगाया  जा  चुका  है  जिन्होंने  वर्ष  2001  तक  आरंभिक  सार्वजनिक  पेशकश

 की  आज  की  तिथि  के  अनुसार  122  कंपनियों  का  कंपनियों  ''

 के  रूप  में  पता  लगाया  गया
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 सेबी  ने  100  विलुप्त  कंपनियों  और  378  निदेशकों/प्रवर्तकों

 के  विरूद्ध  आदेश  जारी  किए  हैं  जिनमें  उन्हें  पूंजी  बाजार  क्रियाकलापों

 के  साथ  किसी  प्रकार  का  संबंध  रखने  और  पांच  वर्ष  की  अवधि

 के  लिए  पूंजी  बाजार  में  प्रवेश  करने  से  प्रतिबद्ध  किया  गया  कंपनी

 कार्य  मंत्रालय  द्वारा  विलुप्त  कंपनियों  के  संबंध  में  की  गई  कार्रवाईयों

 में  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :-

 (0)  विवरणिका  में  गलत  कथन  करने/कपटपूर्ण  तरीके  से  व्यक्तियों

 को  धन  निवेश  करने  के  लिए  उकसाने/पेशकश  दस्तावेजों

 में  गलत  विवरण  दिए  जाने  आदि  के  लिए  109  विलुप्त
 कंपनियों  और  उनके  प्रवर्तकों/निदेशकों  के  विरूद्ध  कंपनी

 1956  की  धारा  62/63,  68  और  628  के  तहत

 अभियोजन  दर्ज  किए  गए

 (0)  सांवाधिक  विवरणिकाएं  दायर  न  करने  के  लिए  कंपनी

 1956  के  तहत  अभियोजन  दायर  किए  गए

 (iit)  101/95  विलुप्त  कंपनियों  और  उनके  प्रवर्तकों/निदेशकों  के

 विरूद्ध  भारतीय  दंड  संहिता  के  तहत  प्राथमिकी  दर्ज/पंजीकृत
 की  गई

 (४५)  दो  विलुप्त  कंपनियों  के  संबंध  में  इन  कंपनियों  के

 प्रवर्तकों/निदेशकों  से  सम्पत्तियां/धनराशियां  वापस  लेने  के  लिए
 कंपनी  1956  की  धारा  406  के  साथ  पठित

 धारा  397/398/402/408  के  तहत  कंपनी  विधि  बोर्ड  के

 समक्ष  याचिकाएं  भी  दायर  की  गई  कंपनी  विधि  बोर्ड

 ने  एक  याचिका  को  खारिज  कर  दिया  है  जिसके  विरूद्ध

 मंत्रालय  ने  गुजरात  उच्च  न्यायालय  में  अपील  की  दूसरा
 मामला  कंपनी  विधि  बोर्ड  द्वारा  न्यायनिर्णयनन  के  लिए  लंबित

 केन्रीय  करों  में  महाराष्ट्र  का  हिस्सा

 1  श्री  हंसराज  अहीर  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  करों  और  अनुदानों  के  संजितरण  के  मानदण्ड  क्‍या

 क्या  बारहवें  वित्त  आयोग  कि  सिफारिशों  के  अनुसार  केन्द्रीय

 करों  और  अनुदार्नों  में  महाराष्ट्र  का  हिस्सा  घटाया  गया

 यदि  तो  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  महाराष्ट्र  को  दिए

 गए  केन्द्रीय  करों  और  अनुदानों  का  व्यौरा  क्‍या  और

 महाराष्ट्र  से  अधिक  केन्द्रीय  करों  के  संग्रहण  के  बावजूद
 राज्य  को  कम  हिस्सा  प्रदान  करने  के  क्‍या  कारण
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पषम  कुमार  :

 केद्रीय  करों  एवं  प्रशुल्कों  तथा  सहायता  अनुदान  में  महाराष्ट्र  सहित  राज्यों

 के  हिस्से  के  संवितरण  हेतु  ग्याहरवें  वित्त  आयोग  और  बारहवें  वित्त  आयोग

 द्वारा  अपनाए  गए  मानदंड  और  सापेक्ष  हिस्सा  इस  प्रकार

 सापेक्ष  हिस्सा मानदंड

 ॥वां  वित्त  चित्त

 आयोग  आयोग

 1.  केन्द्रीय  करों  और  प्रशुलकों  में  हिस्सा

 1.  जनसंख्या  +0.0  25.0

 2.  आय  62.5  50.0

 3.  क्षेत्रफल  7.5  10.0

 4.  अवसंरचना-सूचकांक  7.5  0.0

 5.  प्रयास  5.0  7.5

 6.  राजकोषीय  अनुशासन  7.5  75

 2.  सहायता  अनुदान-स्थानीय  निकाय

 1.  जनसंख्या  40.0  40.0

 2...  भौगोलिक  क्षेत्रफल  10.0  10.0

 3.  उच्चतम  प्रतिव्यक्ति  आय  20.0  20.0

 से  अंतर

 4.  विकेन्द्रीयकदरण  सूचकांक  20.0  0.0

 5.  राजस्व  प्रयास  10.0  20.0

 राज्यों  के  निजी  राजस्व  10.0
 के  संबंध  में

 के  10.0

 संबंध  में

 6.  वबंचन  सूचकांक  0.0  10.0

 और  केन्द्रीय  करों  में  महाराष्ट्र  का  हिस्सा
 जो  कि  ग्यारहवें  वित्त  आयोग  की  अवार्ड  अवधि  के  दौरान  4.632
 प्रतिशत  बढ़कर  बारहवें  वित्त  आयोग  की  अवधि  में  4.997  प्रतिशत

 हो  गया  है  तथा  सहायता  अनुदान  3.84  प्रतिशत  से  बढ़कर  3.88  प्रतिशत

 हो  गया  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 प्रश्न  ही  नहीं
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 सहकारी  बैंकों  को  सहायता

 2...  श्रीमती  करुणा  शुक्ला  :

 लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विश्व  बैंक  ने  राज्य  सहकारी  जिला  सहकारी

 बैंकों  और  कृषि  ऋण  समितियों  के  कार्यकरण  में  सुधार  लाने  के  लिए

 सहायता  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  इन  संस्थाओं  की  स्थिति  सुधारने  के  लिए  तथा

 गरीब  किसानों  की  आर्थिक  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए

 कोई  योजना  तैयार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पवन  कुमार  :

 और  देश  में  अल्पावधि  सहकारी  ऋण  ढांचे

 ),  जिसमें  सहकारी  बैंक  जिला  मध्यवर्ती

 बैंक  और  प्राथमिक  कृषि  ऋण  सोसायटी

 शामिल  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  13596  करोड  रुपए

 के  कुल  वित्तीय  पैकेज  में  विश्व  बैंक  भारत  सरकार  को  600

 मिलियन  डालर  की  सहायता  देने  के  लिए  सहमत  हुआ

 विश्व  बैंकद्वारा  यह  अंतर्राष्ट्रीय  पुनर्निर्माण  एवं  विकास  बैंक

 से  300  मिलियन  डालर  के  ऋण  और  अंतर्राष्ट्रीय

 विकास  संगठन  से  196.8  मिलियन  एसडीआर  (300  मिलियन

 डालर  के  के  ऋण  के  रूप  में  प्रस्तावित

 और  सरकार  ने  एसटीसीसीएस  को  सुदृढ़  करने  के

 लिए  एक  पुनरूज्जीवन  पैकेज  अनुमोदित  किया  इस  पैकेज  को

 कार्यान्वित  करने  के  लिए  तैयार  राज्यों  कुछ  कानूनी  और  संस्थागत

 सुधार  करने  के  केन्द्र  सरकार  और  नाबार्ड  के  साथ  समझौता

 ज्ञापन  पर  करना  अपेक्षित

 उक्त  पैकेज  के  तहत  एसटीसीसीएस  के  लिए  वित्तीय

 31  2004  की  स्थिति  के  अनुसार  तुलन-पत्र  को  सही  करने  के

 लिए  और  पूंजी  को  कानूनी  एवं  संस्थागत  सुधारों  के  अध्यधीन  एक

 विनिर्दिष्ट  न्यूनतम  स्तर  तक  बढ़ाने  के  लिए  उपलब्ध  यह  सुनिश्चित

 करने  के  लिए  कि  एसटीसीसीएस  सुदृढ़  प्रबंधकीय  और  शायन

 मानदण्डों  के  साथ  जारी  सीसीएस  के  संस्थागत  एवं  मानव  संसाधनों
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 को  उन्नत  करने  के  कंप्यूटरीकरण  और  समुचित  आंतरिक  नियंत्रण

 एवं  लेखा  प्रणाली  स्थापित  करने  के  लिए  तकनीकी  सहायता  दी  जानी

 ऋणों  और  अग्रिमों  पर  अत्यधिक  ब्याज

 3.  श्री  राजगोपाल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  रिजर्व  बैंक  और  बैंककारी  ओम्बड्समैन  को

 कतिपय  ऋणों  और  अग्रिमों  पर  बैंकों  द्वारा  अत्यधिक  ब्याज  और  अन्य

 प्रभार  लिए  जाने  संबंधी  अनगिनत  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  हाल  ही  में  आरबीआई  ने  इस  संदर्भ  में  ऋणों  पर

 प्रभारित  ब्याज  की  उचित  सीमा  निर्धारित  करने  के  लिए  सभी  वाणिज्यिक

 बैंकों  को  निर्देश  देते  हुए  एक  अधिसूचना  जारी  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पवन  कुमार  :

 और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  भारतीय  रिजर्व

 बैंक  और  बैंकिंग  ओम्बड्समैन  को  ऋणों  एवं  अग्रिमों  पर  बैंकों  द्वारा

 लिए  जाने  वाले  अत्यधिक  ब्याज  और  अन्य  प्रभारों  के  संबंध  में  कुछ

 शिकायतें  मिली  संबंधित  बैंकों  क ेसाथ  इन  शिकायतों  पर  विचार-विमर्श

 करके  उनका  समाधान  कर  दिया  गया

 और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  7  2007  के  अपने

 परिपत्र  द्वारा  बैंकों  से कहा  है  कि  ऋणों  एवं  अग्रिमों  पर  ब्याज  दर्रें

 निर्धारित  करने  के  लिए  अपने  बोर्डों  द्वारा  अनुमोदित  वस्तुपरक  एवं

 पारदर्शी  नीति  यह  कहा  गया  था  कि  बैंक-बोर्ड  उपयुक्त  आंतरिक

 नियम  एवं  प्रक्रियाएं  निर्धारित  ताकि  बैंकों  द्वारा  ऋणों  एवं  अग्रिमों

 पर  कार्रवाई  एवं  अन्य  प्रभारों  सहित  अत्यधिक  ब्याज  दरें  न  लगाई

 बैंक  खातों  से  धोखाधड़ी  पूर्वक  धन  आहरण

 4  श्री  रघुवीर  सिंह  कौशल  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  को  एक  ऐसे  गिरोह  की  जानकारी  है  जो  विशेष

 रसायन  का  प्रयोग  कर  चेक  तथा  डीडी  पर  नाम  और  पते  बदलकर

 बैंक  खातों  से  धन  आहरण  कर  हहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  ऐसे  गिरोह  के  सदस्यों  को  गिरफ्तार  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  ऐसी  धोखाधड़ी  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 एहतियाती  उपाय  किए  गए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पवन  कुमार  :

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  विशेष  रसायनों  का  प्रयोग

 करके  चेकों  और  मांग  डूराफ्टों  में  नाम  एवं  पते  बदलकर  बैंक  खातों

 से  धन  निकालने  वाले  किसी  गिरोह  की  उसे  जानकारी  नहीं

 से  प्रश्न  ही  नहीं

 और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  अपनी  पर्यवैक्षी  प्रक्रिया  के

 भाग  के  रूप  बैंकों  को  समय-समय  पर  धोखाधड़ी  के  सामान्य

 धोखाधडियों  की  कार्यशैली  और  बैंकों  में  धोख्वाधडियों  की  घटना

 को  रोकने/कम  करने  के  लिए  उनके  द्वारा  किए  जाने  वाले  उपायों  के

 बारे  में  जानकारी  प्रदान  करता  रहा  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सभी

 वाणिज्यिक  बैंकों  को  कई  बार  परिपत्र  जारी  किए  जिनमें  उन्हें  ड्राफटों
 के  समाहरण/ठगाही  की  अंतर्ग्रस्तता  वाले  लेनदेनों  में  अधिक  सावधानी

 बरतने  के  लिए  कहा  गया  बैंकों  से  धोखाधड़ी  की  सूचना  प्राप्त

 होने  भारतीय  रिजर्व  बैंक  संबंधित  बैंकों  को  मामले  की  सूचना

 सीबीआई/पुलिस  को  स्थफ  की  जवाबदेही  की  जांच  करने  तथा

 चूककर्ता  कर्मचारी  के  विरूद्ध  कार्यवाहियां  शीघ्र  पूरी  धोखाधड़ी

 में  अंतर्ग्स्स  राशि  को  वसूल  करने  के  लिए  ठपाय  बीमा  का

 दावा  जहां  कहीं  लागू  हो  और  प्रणालियों  एवं  प्रक्रियाओं  को  सरल

 एवं  कारगर  बनाने  का  परामर्श  देता  ताकि  धोखाधड़ियों  की  घटनाएं

 घटित  न

 ]

 आर.जी.जी.वी.वाई

 5...  श्री  अब्दुल  रशीद  शाहीन  :  क्‍या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 10  2007  लिखित  उत्तर  52

 जम्मू  और  कश्मीर  में  वर्ष  2005  में  राजीव  गांधी  ग्रामीण

 विद्युतीकरण  योजना  के  अंतर्गत  गरीबी  रेखा  के  नीचे

 रहने  वाली  कितनी  ग्रामीण  आबादी  को  बिजली  उपलब्ध  कराई  गई

 ग्यारहवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित

 किया  गया  और

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  वर्षवार  इस  योजना  के  अंतर्गत

 जम्मू  और  कश्मीर  को  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई

 विद्युत  मंत्री  सुशील  कुमार  :  आरजीजीवीवाई

 के  अंतर्गत  स्कीम  के  में  59,731  बीपीएल  परिवारों  को  कबर

 करने  हेतु  जम्मू  व  कश्मीर  की  3  कार्यान्‍्वयनाधीन

 73.46  करोड़  रुपये  की  लागत  से  62  गैर  विद्युतीकृत  गांवों  तथा  54423

 बीपीएल  परिवारों  को  कवर  करने  हेतु  कठुआ  और  उधमपुर  जिलों  की

 परियोजनाएं  के  लिए  ठेके  दे  दिए  गए

 ॥॥वीं  योजना  का  लक्ष्य  जम्मू  व  कश्मीर  के  सभी

 गैर-विद्युतीकृत  गांवों  को  कवर  करना

 आरजीजीवीवाई  को  2005  में  आरंभ  किया  गया

 2006-07  के  दौरान  जम्मू  व  कश्मीर  की  दो  परियोजनाओं  के  लिए

 पहली  किस्त  के  रूप  में  19.59  करोड़  रुपये  की  राशि  जारी  की

 आरजीजीवीवाई  के  दिशानिर्देशों  में  वास्तविक  प्रगति  के  अनुरूप  अनुवर्ती
 किर्स्तें  जारी  करने  का  प्रावधान

 निजी  बैंकों  द्वारा  सेवा  प्रभार

 6  श्री  खारवेबथन  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  अनेक

 निजी  बैंकों  द्वारा  आवश्यक  सेवाओं  अर्थात  नकद

 चैकों  का  अपर्याप्त  शेष  और  मासिक  विवरण  इत्यादि  के  लिए
 अधिक  सेवा  प्रभार  वसूला  जा  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  बैंकों  की  ग्राहक  विरोधी  क्रियाकलापों  की

 निगरानी  कर  रही  है  और  चूककर्ता  बैंकों  के  विरूद्ध  कठोर  कार्रवाई

 करती

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
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 बैंकों  द्वारा  अपने  ग्राहकों  के  अनुकूल  क्रियाकलापों  को  बढ़ावा

 देने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पथन  कुमार  :

 और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  को  निजी  बैंकों  द्वारा  लगाए  जा

 विशेषकर  खाते  में  न्यूनतम  राशि  के  न  क्रेडिट  कार्ड  विलंबित

 एटीएम/डेबिट  कार्ड  शुल्क  इत्यादि  के  देरी  भुगतान  के  संबंध

 में  लगाए  जा  रहे  अनुचित  और  अपारदर्शी  सेवा  प्रभारों/गोपनीय  प्रभारों

 के  बारे  में  जनता  की  ओर  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 और  भारतीय  रिजर्व  बैंकों  में  ग्राहक  सेवा  सुधारने

 के  लिए  निरंतर  आधार  पर  अनेक  महत्वपूर्ण  पहल  और  उपाय  करता

 रहा  सार्वजनिक  सेवा  संबंधित  प्रक्रियाओं  व  निष्पादन  लेखा  परीक्षा

 भारतीय  बैंकिंग  संहिता  और  मानक  रिजर्व  बैंक  में  ग्राहक

 सेवा  के  नए  विभाग  की  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  और  क्रेडिट

 कार्ड  परिचालन  इत्यादि  से  संबंधित  शिकायतों  को  शामिल  करने  के

 उद्देश्य  से  2006  से  बैंकिंग  लोकपाल  योजना  के  संशोधन

 जैसे  कार्यों  के  द्वारा  जनसाधारण  को  बैंकिंग  उपलब्ध  कराने  की  ओर

 विशेष  ध्यान  दिया  गया  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  बैंकों  प्रदान  की

 गई  सेवाओं  के  लिए  प्रभार  व  शुल्क  निर्धारित  करना  और  अपने

 कार्यालयों/शाखाओं  और  अपनी  वेबसाइट  पर  इन  प्रभारों  को  प्रदर्शित

 और  उन्हें  उद्यतम  करना  अनिवार्य  बनाने  के  लिए  दिशानिर्देश  जारी

 बैंकों  ने  ग्राहक  सेवा  सुधारने  के  लिए  ग्राहक  शिकायत  निवारण

 24  घंटे  ग्राहक  हेल्पलाइन  की  रिलेशनशिप  प्रबंधकों  की

 प्रौद्योगिकी  आधारित  मूल्य  संवर्धित  सेवाओं  यथा  इंटरनेट

 मोबाइल  एटीएम/डेबिट  कार्ड  जैसे  अनेक  कदम  उठाए

 कर  संग्रहण  में  गिरावट

 7.  श्री  मिलिन्द  देवरा  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  उग्रवाद  से  प्रभावित  पूर्वोत्त  और  नक्सलवाद  से  प्रभावित

 छत्तीसगढ़  और  झारखंड  राज्यों  से  संग्रहण  किये  जाने  वाले  कर  में  गिरावट

 आई  जैसाकि  दिनांक  10  2007  के  टाइम्स  ऑफ  इंडियाਂ

 में  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 गत  दो  वित्तीय  वर्षों  के  दौरान  ठग्रवाद  से  प्रभावित  इन

 राज्यों  से  कितने  प्रतिशत  कर  संग्रहण  किया  गया

 19  1929  )  लिखित  उत्तर  ध््व

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  कर  संग्रहण  में  गिरावट  नहीं  आई

 गुवाहाटी  और  पटना  क्षेत्रों  में  वर्ष  2006-07  में  प्रत्यक्ष  करों

 में  19.60%  की  वृद्धि  दर्ज  की  गई  है  जिसमें  पूर्वोत्तर

 और  झारखंड  शामिल  हैं  जबकि  अप्रत्यक्ष  करों  के  मामले  में

 छत्तीसगढ़  और  झारखंड  राज्यों  से  2006-07  के  दौरान  पूर्व  वर्ष  की

 तुलना  में  16.70%  की  वृद्धि  दर  दर्ज  की  गई

 जहां  तक  प्रत्यक्ष  करों  का  संबंध  है  वर्ष  2005-06  और

 वर्ष  2006-07  के  दौरान  वह  निवल  प्रत्यक्ष  कर  संग्रहण  का

 4%  और  3.5%  रहा  जहां  तक  अप्रत्यक्ष  करों  का  संबंध  है  पूर्वोत्तर

 क्षेत्र  राज्यों  और  छत्तीसगढ़  एवं  झारखंड  राज्यों  स ेकुल  मिलाकर  संग्रहित

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  राजस्व  के  हिस्से  का  प्रतिशत  वर्ष  2005-06  और

 वर्ष  2006-07  के  दौरान  कुल  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  संग्रहण  का  क्रमश

 8.2%  और  9.0%

 आंध्र  प्रदेश  में  कापार्ट  के  अंतर्गत

 परियोजनाएं

 8.  श्री  बाडिगा  रामकृष्णा  :  क्या  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ॥

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  लोक  कार्रवाई  एवं  ग्रामीण  प्रौद्योगिकी

 प्रगति  परिषद  द्वारा  आंध्र  प्रदेश  के  लिए  वर्ष-वार  कितनी  परियोजनाओं

 को  मंजूरी  दी  गई

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  गत  तीन

 वर्षों  के  दौरान  कापार्ट  द्वारा  आंध्र  प्रदेश  में  शुरू  की  गई  परियोज़नाओं

 में  से  40  प्रतिशत  परियोजनाओं  का  कार्य  पूरा  नहीं  हुआ

 यदि  तो  इन  परियोजनाओं  को  धीमी  गति  से  पूरा  करने

 के  क्‍या  कारण

 उपर्युक्त  परियोजनाओं  की  लागत  में  कितनी  वृद्धि  हुई
 और

 इन  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  में  विलम्ब  के  कारण  ग्रामीण

 विकास  के  विभिन्न  पहलुओं  पर  क्‍या  प्रभाव  पड़ने  की  संभावना

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  सूर्यकान्ता  :  पिछले  पांच  वर्षों

 के  दौरान  आंध्र  प्रदेश  के  लिए  कपार्ट  द्वारा  अनुमोदित  वर्ष-वार  परियोजनाओं

 की  संख्या  निम्तानुसार
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 वर्ष  परियोजनाओं  की

 संख्या

 त  2002-2003  112

 2  2003-2004  103

 3  2004-2005  91

 4.  2005-2006  80

 5  2006-2007  47

 कुल  433

 कपार्ट  2  से  3  वर्ष  के  लिए  परियोजनाओं  को

 अनुमोदित  करता  धनराशि  की  वास्तविक  रिलीज  से

 स्वैच्छिक  संगठन  को  कपार्ट  सहायता  से  संबंधित  निबंधनों  और  शर्तों

 को  स्वीकार  करना  होता  स्वैच्छिक  संगठन  को  परियोजना  की  वास्तविक

 एवं  वित्तीय  प्रगति  को  दर्शाने  वाली  अर्द्ध-वार्षिक  प्रगति  रिपोर्ट  भी  प्रस्तुत
 करनी  होती  प्रगति  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  दूसरी  और  बाद  की  किस्तों

 की  रिलीज  के  संस्थागत  मॉनीटरों  द्वारा  परियोजना  का  मूल्यांकन
 किया  जाना  अपेक्षित  कई  अन्य  काम  की  व्यस्तता  के  कारण

 संस्थागत  मॉनीटर  निर्धारित  अवधि  के  भीतर  मूल्यांकन  नहीं  कर  पाते

 हैं  परियोजना  के  निष्पादन  में  विलंब  हो  जाता  ठपरि  उल्लिखित

 कारकों  का  अनुपालन  न  होने  से  कभी-कभी  परियोजना  के  निष्पादन

 में  विलंब  हो  जाता

 और  परियोजना  को  पूरा  करने  में  यदि  विलंब  होता

 है  तो  परियोजना  लागत  में  होने  वाली  वृद्धि  को  संबंधित  स्वैच्छिक

 संगठन  द्वारा  अपने  स्थयं  के  संसाधनों  से  वहन  करना

 इससे  परियोजना  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्यों  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ता

 है  लेकिन  परियोजनाओं  के  लाभों  की  प्राप्ति  में  विलम्ब  हो  जाता

 भारतीय  शेयर  बाजार  में  विदेशी

 वित्तीय  संस्थान  :

 9...  श्री  रामजीलाल  सुमन  :
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 श्री  सूरण  सिंह  :

 श्री  करूणाकर  रैडडी  :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अनेक  विदेशी  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  भारतीय  शेयर  बाजार

 में  तेजी  से  निवेश  किया  गया

 यदि  तो  ऐसे  विदेशी  वित्तीय  संस्थानों  की  संख्या  कितनी

 है  और  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  संस्थानों  द्वारा  कुल  कितनी  धनराशि

 का  निवेश  किया  गया  और

 शेयर  बाजार  में  निवेश  की  गई  कुल  धनराशि  की  तुलना

 में  विदेशी  पूंजी  कितनी  प्रतिशत

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पवन  कुमार  :

 भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  विदेशी  निवेशकों  को

 विदेशी  संस्थागत  निवेशकों  की  श्रेणी  में  पंजीकृत

 करता  विदेशी  वित्तीय  संस्था  के  नाम  से  ऐसी  कोई  श्रेणी

 नहीं  सेबी  से  उपलब्ध  सूचना  के  सेबी  के  पास  पंजीकृत

 विदेशी  संस्थागत  निवेशकों  की  संख्या  3  2005  की  स्थिति

 के  अनुसार  685  से  बढ़कर  3  2007  को  997  हो  गयी

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  विदेशी  संस्थागत  निवेशकों  द्वारा

 किया  गया  मिवल  मिवेश  नीचे  सारणी  में  दिया  गया

 वर्ष  इक्विटी  में  निविश  ऋण  में  निवल  निवेश

 2004-05  40631  1929.8

 2005-06  48441.6  -7333

 2006-07  25190.3  5605.1

 31  2007  की  स्थिति  के  अनुसार  मुम्बई  शेयर  बाजार

 में  विदेशी  संस्थागत  निवेशकों  की  प्रबंधनाधीन  परिसंमत्तियां

 यू  3,545,041  करोड़  रुपए  के  बाजार  पूंजीकरण  के  मुकाबले

 में  ५,47,010  करोड़  रुपए  इस  3  2007  की  स्थिति

 के  अनुसार  विदेशी  संस्थागत  निवेशकों  के  अंतर्गत  एयूएम  बीएसई  के

 बाजार  पूंजीकरण  का  15.43%
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 ५
 ््र

 निजी  सरकारी  भागीदारी  के  अंतर्गत

 परियोजनाओं  का  संचलन

 10.  श्री  अधलराध  पाटील  शिवाजीराव  ;

 श्री  आगनन्‍्दराब  विेया  अडसूल  :

 श्री  रवि  प्रकाश  वर्मा  :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  निजी-सरकारी  भागीदारी  के  अंतर्गत  परियोजना

 आयोजना  को  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिए  अवसंरचना  से  संबंधित  सभी

 मंत्रालयों  में  विश्व  बैंक  की  धनराशि  का  उपयोग  करने  के  लिए  एक

 विशेष  प्रकोष्ठ  की  स्थापना  करने  पर  विचार  कर

 रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए

 और

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  इन  योजनाओं  का  समय  रहते  संचालन

 के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  गए

 वित्त  मंत्रालय  मैं  राज्य  मंत्री  पवन  कुमार  :

 से  प्रश्न  नहीं

 ऋण  देने  के  व्यबसाथ  का  विभनियमन

 11...  श्री  मिखिल  कुमार  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  गठित  एक  तकनीकी  ग्रुप
 ने  हाल  ही  में  अधिकतम  ब्याज  दरों  को  तय  करने  और  राण्य  सरकार

 ट्वारा  ऋणदाताओं  के  अनिवार्य  पंजीकरण  के  साथ-साथ  ऋण  देने  के

 व्यवसाय  का  विनियमन  करने  के  लिए  विधान  प्रस्तुत  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  केन्र  सरकार  ने  तकमीकी  ग्रुप  की  रिपोर्ट  की  जांच

 की  और

 19  1929  )  लिखित  उत्तर  ष्छ

 यदि  तो  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  इसका  कथ

 तक  क्रियान्वित  किए  जाने  की  संभावना

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पवन  कुमार  :

 से  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  वर्ष  2006-07

 के  वार्षिक  नीति  वक्तव्य  में  की  गई  घोषणा  के  अनुसरण  में  भारतीय

 रिजर्व  बैंक  के  तत्कालीन  विधिक  श्री  गुप्ता  की

 अध्यक्षता  में  एक  तकनीकी  दल  का  गठन  साहूकारी  को  अभिशासित

 करने  वाले  विद्यमान  विधायी  दांचे  की  क्षमता  तथा  इसके  साथ-साथ

 विभिन्‍न  राज्यों  में  प्रवर्तन  मशीनरी  की  समीक्षा  करने  और  इसमें  सुधार

 लाने  के  लिए  सिफारिशें  करने  हेतु  किया  गया  तकनीकी  दल

 द्वारा  प्रस्तावित  मांडल  विधान  में  निम्नलिखित  व्यवस्था

 -  साहकारों  द्वारा  अनिवार्य  पंजीकरण  तथा  अपने  पंजीकरण  का

 आवधिक  नवीकरण  कराने  हेतु  एक  सरल  तथा  निर्बाध

 -  बेहतर  प्रवर्तन  सुनिश्चित  करने  क ेलिए  एक  सरलीकृत  विषाद

 समाधान

 -  दाम्दूपट  का  नियम  जिससे  साहूकार  द्वारा  प्रभार्य

 ब्याज  की  अधिकतम  राशि  पर  रोक  लगाई  जा

 दल  की  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  गई  है  और  पणधारियों  की  टिप्पणियों

 हेतु  भारतीय  रिजर्व  बैंक  की  वेबसाइट  पर  उपलब्ध  करा  दी  गई

 परामर्श  की  प्रक्रिया  में  कुछ  समय  लगना  है  क्योंकि  रिपोर्ट  सभी  राज्य

 सरकारों  को  उनकी  टिप्पणियों  हेतु  भेजी  गई  इन  परिस्थितियों  में

 इसके  कार्यात्वयन  हेतु  कोई  समय  सीमा  नहीं  बताई  जा

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बैंकों  को  बंद

 किया  जाना

 12.  श्री  संतोष  गंगवार  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 देश  में  राज्य-वार  विशेषकर  उत्तर  प्रदेश  में  गत  तीन  वर्षों

 के  दौरान  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बंद  किए  गए  या  स्थानांतरित  किए  गए

 बैंकों  की  संख्या  कितनी

 क्या  सरकार  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बैंक  की  शाखाओं  को

 न  खोलने  का  निर्णय  लिया  और
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 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पवन  कुमार  :

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 प्रश्न  नहीं

 भारतीय  स्टेट  बैंक  के  माध्यम  से

 आयकर  प्रतिदाय

 13.  श्री  रशीद  मसूद  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  आयकर  दाताओं  को  आयकर  का  प्रतिदाय

 करने  के  लिए  भारतीय  स्टेट  बैंक  के  साथ  कोई  योजना  शुरू  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  योजना  को  पूरे  देश  में  कब  तक  कार्यान्वित  किए

 जाने  की  संभावना

 क्या  सरकार  आयकर  दाताओं  को  आयकर  का  प्रतिदाय

 करने  की  योजना  में  अन्य  बैंकों  को  जोड़ने  पर  विचार  कर  रही

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 सरकार  ने  भारतीय  स्टेट  बैंक  को  प्रायोगिक  आधार  पर

 दिल्ली  एवं  पटना  शहरों  के  प्रतिदाय  बैंकर  के  रूप  में  दिनांक

 24.1.2007  से  नियुक्त  किया  प्रतिदाय  बैंकर  कागजी  प्रतिदाय  एवं

 इलेक्ट्रानिक  समाशोधन  प्रणाली  जिसमें  प्रतिदाय  राशि  करदाता  के  बैंक

 खाते  में  सीधे  तौर  पर  जमा  कर  दी  जाती  के  द्वारा  प्रतिदाय  दोनों

 ही  को  दिल्ली  एवं  पटना  के  चुनिंदा  प्रभारों  में  जारी  कर  रहा

 सरकार  इस  प्रायोगिक  परियोजना  को  दिनांक  30.9.2007

 से  कोलकाता  एवं  बंगलौर  में  भी  लागू  सरकार

 2008  तक  प्रतिदाय  बैंकर  स्कीम  को  अन्य  शहरों  में  भी  लागू  करने

 का  विचार  कर  रही
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 और  मौजूदा  स्कीम  प्रायोगिक  आधार  पर  चलाई  जा

 रही  इस  परियोजना  के  लिए  अन्य  बैंकों  को  अनुमति  देने  के

 लिए  सरकार  द्वारा  कोई  निर्णय  नहीं  लिया

 सरकारी  बंगलों  को  स्मारकों  में  बदलना

 14  श्री  साईं  प्रताप  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  के  पास  सरकारी  बंगलों  को  स्मारकों  में  बदलने
 के  लिए  लंबित  आवेदनों  की  संख्या  और  ब्यौरा  क्‍या  और

 तत्संबंधी  वर्तमान  स्थिति  क्‍या

 शहरी  विकास  मंत्री  जयपाल  :  और

 केन्द्रीय  मंत्रिमंडल  ने  भविष्य  में  बंगलों  को  स्मारकों  में  तबदील

 करने  पर  प्रतिबंध  लगाते  हुए  16.8.2000  को  एक  संकल्प  पारित  किया

 बंगला  6,  कृष्णा  मेनन  मार्ग  को  बाबू  जगजीवन  राम

 स्मारक  में  तबदील  करने  हेतु  30.6.2002  को  एक  आवेदन  प्राप्त  हुआ

 था  तथा  बंगला  12,  गुरुद्दारा  रकाबगंज  मार्ग  को  स्वर्गीय  काशीराम

 की  स्मृति  में  बहुजन  समाज  प्रेरणा  केन्द्र  में  तबदील  करने  हेतु

 10.10.2006  को  दूसरा  आवेदन  प्राप्त  हुआ
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 विदेशी  बैंकों  द्वारा  शाखाएं  खोलना

 15.  श्री  भुवनेश्वर  प्रसाद  मेहता  :

 श्री  रायापति  सांबासियवा  राव  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 30  2007  तक  की  स्थिति  के  अनुसार  आईसीआईसीआई

 सहित  उन  विदेशी  बैंकों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  सरकार  द्वारा

 नई  शाखाएं  खोलने  की  अनुमति  दी  गई

 30  2007  तक  की  स्थिति  के  अनुसार  देश  में  कार्यरत

 विदेशी  बैंकों  की  कुल  संख्याਂ  कितनी  है  और  उनकी  कुल  कितनी

 शखाएं

 कृषि  क्षेत्र  सहित  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्रों  को  ऋण  प्रदान

 करने  के  लिए  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में शाखाएं  खोलने  के  लिए  विदेशी



 थे

 61  प्रश्नों  के

 और  देश  के  निजी  क्षेत्र  के  बैंकों  को  जारी  किए  गए  दिशा-निर्देश

 क्‍या

 क्या  विदेशी  एवं  निजी  क्षेत्र  के  बैंक  उक्त  दिशा-निर्देशों

 का  पालन  कर  रहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  भारत  सरकार  द्वारा  विदेशी  बैंकों  से  स्पर्धा  का  मुकाबला
 करने  के  लिए  ठोस  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाए  जा  रहे  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पथन  कुमार  :

 और  विदेशी  बैंकों  और  आईसीआईसीआई  के  बारे

 में  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  यथा  उपलब्ध  सूचना  सदन  के

 पटल  पर  रख  दी

 से  (3)  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  बैंकों  द्वारा  प्राथमिकता  प्राप्त

 क्षेत्र  को  उधार  देने  के  संबंध  में  30  2007  अन्य  बातों

 के  प्राथमिकता-प्राप्त  क्षेत्र  के  भाग  के  रूप  में  केवल  उन

 क्षेत्रों  को  शामिलਂ  करने  हेतु  संशोधित  दिशानिर्देश  जारी  किए  हैं  जो

 जनसंख्या  के  बड़े  कमजोर  वर्ग  तथा  उन  क्षेत्रों  को  प्रभावित  करते

 है  जो  रोजगार-बाहुलय  है  जैसे  और  अत्यंत  लघु  एवं  लघु

 2007  के  अंतिम  शुक्रवार  की  स्थिति  के  गैर  सरकारी

 क्षेत्र  के  बैंकों  तथा  विदेशी  बैंकों  द्वारा  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  को  उधार

 क्रमशः  143,768  करोड  रुपये  बैंक  ऋण  का  42.71%)  और

 37,835  करोड़  रुपये  बैंक  ऋण  का  33.40%)  जबकि

 गैर  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  लिए  लक्ष्य  1,34,636  करोड  रुपये

 बैंक  ऋण  का  40%)  और  विदेशी  बैंकों  के  लिए  36,251  करोड़  रुपये

 बैंक  ऋण  का  32%)  जहां  तक  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  शाखाएं

 खोलमे  का  संबंध  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  यथा  उपलब्ध

 सूचना  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 और  शीघ्र  एवं  कुशल  निर्णयन  हेतु  और  बैंक  के

 बोर्डों  को  अंतर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  प्रतिस्पर्धा  करने  के  लिए  सक्षम  बनाने

 पर्याप्त  प्रबंधकीय  स्वायत्तता  देने  के  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र

 के  बैंकों  के  लिए  22.2.2005  को  एक  स्वायत्तता  पैकेज  की  घोषणा

 इसके  प्रतिस्पर्धियों  के  नए  उत्पाद  और  उनके  द्वारा

 प्रयोग  किए  गए  नवोन्वेषी  प्रेषण  माध्यमों  के  प्रत्युत्तर  सार्वजनिक

 क्षेत्र  के  बैंकों  ने  अपने  दैनिक  कार्यों  में  सूचना  प्रौद्योगिकी  के

 ग्राहक  सेवा  सुधार  और  ग्राहक  शिकायत  निर्वारण  चौबीसों  घन्‍्टे
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 ग्राहक  हैल्पलाइन  की  प्रौद्योगिकी  आधारित  मूल्य  संवर्धित  सेवाओं

 यथा  इंटरनेट  मोबाइल  एटीएम/डेबिट  कार्ड  इत्यादि  जैसी

 नवोन्मेषी  व  प्रौद्योगिकी  आधारित  सेवाओं  द्वारा  स्वयं  को  तैयार  कर  लिया

 प्राइम  लेंडिंग  रेट

 16.  श्री  बृज  किशोर  त्रिपाठी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आरबीआई  ने  बेंचमार्क  प्राइम  लेंडिंग  रेट्स  को  परिवर्तित

 करने  के  लिए  बैंकों  को  निदेश

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 इस  संबंध  में  बैंकों  की  प्रतिक्रिया  क्या  और

 सरकार  द्वारा  देश  में  लघु  उद्योगों  और  आवासीय

 क्षेत्र  को  ऋण  देने  में  अधिमूल्यन  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  उठाए

 गए

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पथन  कुमार  :

 से  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  18  1994  से  आवास  ऋणों

 सहित  2  लाख  रुपये  से  अधिक  के  अप्रिमों  पर  ब्याज  की
 दरों

 की

 अविनियमित  कर  दिया  है  और  बैंकों  द्वारा  ब्याज  दरें  अपने  जोड़ों  के

 अनुमोदन  से  स्वयं  निर्धारित  की  जाती  2  लाख  रुपये  की

 ऋण  सीमा  के  आधार  मूल  उभार  दर  को  अधिकतम

 उधार  दर  के  रूप  में  निर्धारित  किया  गया  बैंकों  को  अब  अपने

 उत्पादों  की  कीमत  स्थतंत्र  रूप  से  उनके  बीपीएलआर  से  कम  या

 अधिक  निर्धारित  करने  की  अमुमति  प्रदान  की  जाती  है  और  वे  पारदर्शी

 तरीके  से  बाजार  बेंचमार्क  का  प्रयोग  करके  अस्थिर  दर  वाले  उत्पादों

 का  प्रस्ताव  करते  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों
 और  सहकारी  मैंकों  द्वारा

 दिए  गए  अऋणों  पर  ब्याज़  की  दर्रे  भी  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  पूर्णरूपेण

 अधिनियमित  कर

 किसानों  को  ठचित  लागत  पर  ऋण  प्रदान  करने  केਂ

 सरकार  ने  यह  निर्णय  लिया  है  कि  किसानों  को  वर्ष  2006-07  के

 खरीफ  के  मौसम  कसे  मूल  राशि  पर  3  लाख  रुपये  तक  के  ऋण

 के  लिए  2%  की  ब्याज  सहायता  के  साथ  7%  वार्षिक  की  ब्याज  दर

 पर  अल्यावषधि  ऋण  प्रदान  करवाया
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 12  2007  रुपया  निर्यात  ऋण  पर  2%  बिन्दु  की  ब्याज

 दर  सहायता  के  संदर्भ  में  1.4.2007  से  31.12.2007  तक  नौ  विनिर्दिष्ट

 श्रेणियों  के  निर्यातकों  को  और  लघु  एवं  मझौले  उद्यम  क्षेत्र  के  सभी

 निर्यातकों  को  राहत  प्रदान  करने  के  लिए  एक  पैकेज  की  घोषणा  की

 गई  बैंक  ।  2007  से  2007  तक  की

 अवधि  के  लिए  बकाया  राशि  पर  180  दिनों  तक  लदान-पूर्व  ऋण

 और  90  दित  तक  लदानोत्तर  ऋण  पर  अधिकतम  बीपीएलआर  से

 4.5%  कम  ब्याज  दर  प्रभारित

 कटे  फटे  कसी  नोट

 7.  श्री  करणाकर  रेड्डी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  सरकारी

 क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  पुनः  जारी  करेंसी  नोटों  की  गड्िडियों  में  बड़ी  संख्या

 में  बेमेल  तथा  काफी  पुराने  नोट  होते  हैं  जो  अपनी  मियाद

 पुरी  कर  चुके  होते

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  संबंध  में

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  क्‍या  निर्देश  जारी  किए  गए  और

 इस  स्थिति  में  सुधार  लाने  तथा  उपभोक्ताओं  को

 परेशानी  से  बचाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जाने  का  प्रस्ताव

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पथन  कुमार  :

 से  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  आंशिक

 रूप  से  मियाद  पूरी  कर  चुके  बहुत  पुराने  नोट  जारी

 करने  के  बारे  में  हाल  ही  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  संबंध  में

 कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  केवल

 नए/साफ  सुथरे  करेंसी  नोट  जारी  करने  और  आम  जनता  को

 गंदे  नोटों  को  बदलने  की  सुविधा  उपलब्ध  कराने  के  लिए  सरकारी

 क्षेत्र  के  बैंकों  सभी  मामजद  बैंक  की  शाखाओं  को  निर्देश  जारी

 किए  विस्तृत  अनुदेश  भारतीय  रिजर्व  बैंक  की  वेबसाईट

 www.rbi.org.in  पर  उपलब्ध

 एनटौपीसी  द्वारा  मेगा  जल  विद्युत  परियोजनाओं

 की  स्थापना

 16.  श्री  उदय  सिंह  :  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 .  क्या  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  का  विचार

 देश  में  मेगा  जल  विद्युत  परियोजनाएं  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  इससे  विद्युत  की  कमी  वाले  राज्यों  के  लाभान्यित  होने

 की  संभावना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 (2)  ऐसी  विद्युत  परियोजनाओं
 को

 स्थापित  करने  के  लिए  कुल

 कितना  निवेश  किया  और

 इस  प्रयोजनार्थ  धनराशि  किन  स्रोतों  से  जुटाई

 विद्युत  मंत्री  सुशील  कुमार  :  और  जी

 एनटीपीसी  लिमिटेड  देश  में  निम्नलिखित  तीन  वृहत  जल  विद्युत

 परियोजनाओं  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  कर  रही  हैं  जोकि  कार्यान्वयन

 के  विभिन्‍न  चरणों  में

 (0)  हिमाचल  प्रदेश  में  कोलडैम  एचईपीपी  (4x200

 (0)  -  उत्तराखंड  में  लोहरीनागपाला  एचईपीपी  (4x150

 (॥)  उत्तराखंड  में  तपोवन  विष्णुगढ़  एचईपीपी  (4x130

 इसके  एनटीपीसी  लिमिटेड  ने  अरुणाचल  प्रदेश  में

 निम्नलिखित  दो  जल  विद्युत  परियोजनाओं  को  भी  चिन्हित  किया  है

 जहां  आवश्यक  सर्वेक्षण  एवं  जांच  चल  रही  जिसके  आधार  पर

 विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  की

 (0)  अरुणाथल  प्रदेश  में  ईटालिन  एचईपीपी  (16५250  *

 (i)  अरुणाचल  प्रदेश  में  अतुनली  एचईपीपी  (4x125

 और  तीन  वृहत  जल  विद्युत  परियोजनाओं  अर्थात

 लोहरीनागपाल  और  तपोवन  विष्णुगढ़  की  स्थापना  उत्तरी  क्षेत्र  में  की

 जा  रही  है  जिससे  उत्तरी  क्षेत्र  के  राज्यों  को  लाभ  प्राप्त  होगा  और

 पड़ोसी  क्षेत्रों  से  कुछ  अन्य  राज्यों  को  भी  लघु  अवधि  आधार  पर

 व्यस्ततमकालीन  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  अनाबंटित  कोटे  से  विद्युत
 के  आबंटन  के  माध्यम  से  लाभ  प्राप्त  जिन्हें  कोलडेम

 परियोजना  से  प्रत्यक्ष  रूप  से  लाभ  होगा  वे

 उत्तर  हिमाचल  जम्मू  और  कश्मीर

 तथा  चंडीगढ़
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 (5)  परियोजनावार  किया  जाने  वाला  संभावित  कुल  निवेश  निम्नवत्‌

 परियोजना  निवेश  करोड़

 1.  कोलडेम  एचईपीपी  4527.15  स्तर  200  का  चतुर्थ

 2...  लोहारीनागपाल-एचईपीपी  2895.10  स्तर  2006  का

 ट्वितीय  क्वार्टर  2006)

 2978.48  स्तर  2006  का  चतुर्थ

 क्वार्टर  2006)

 3.  तपोबन  विष्णुगढ़-एचईपीपी

 एनटीपीसी  लिमिटेड  की  योजना  70:30  के  ऋण  इक्वीटी

 अनुपात  से  इन  बृहत  विद्युत  परियोजनाओं  को  वित्तपोषित  करने  की

 इक्थिटी  भाग  को  कंपनी  द्वारा  उत्पादित/उत्पादित  किए  जाने  वाले

 आंतरिक  संसाधनों  में  से  वित्तपोषित  किया  जाना  है  तथा  बाजार

 की  स्थितियों  पर  निर्भर  करते  हुए  घरेलू  बाजार  और  अंतर्राष्ट्रीय  बाजार

 से  उठाया

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  की  प्रतिस्पर्धा

 '
 १9.  ओर  थीरेन्द्र  कुमार  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  को  देश  में  विदेशी  तथा  निजी

 क्षेत्र  के  बैंकों  से  खतरे  का  सामना  करना  पड़  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  में  उपभोक्ता  संबंध  प्रबंधन  की

 कमी  और

 यदि  तो  इसे  सुधारने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पथन  कुमार  :

 शीघ्र  एवं  कुशल  निर्णयन  हेतु  और  बैंक  के  जोडों

 को  अंतर्राष्ट्रीय  स्पर्धा  के लिए  समर्थ  बनाने  हेतु  पर्याप्त  प्रबंधकीय  स्वायत्तता

 देने  के  सरकार  ने  22.2.2005  को  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के

 लिए  स्वायत्तता  पैकेज  की  घोषणा

 प्रश्न  नहीं

 19  1929  लिखित  उत्तर  66

 प्रश्न  नहीं

 दिल्ली  में  सांस्कृतिक  केन्द्र

 20.  श्री  जुएल  ओराम  :  कया  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  सांस्कृतिक  केन्द्रों  की  स्थापना  करमे  के  लिए

 हेतु  किन-किन  राज्यों  ने  आवेदन  किया

 राष्ट्रीय  राजधानी  में  सांस्कृतिक  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए

 अब  तक  किन-किन  राज्यों  को  भूमि  आबंटित  की  गई

 क्या  उड़ीसा  राण्य  सरकार  द्वारा  ऐसा  कोई  अनुरोध  किया

 और

 यदि  तो  इसकी  वर्तमान  स्थिति  क्‍या

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजय  :

 और  रिकार्डों  के  उड़ीसा  राज्य  ने  एक  उड़ीसा

 केन्र  की  स्थापना  के  लिए  भूमि  आवंटन  के  लिए  आवेदन  किया

 राष्ट्रीय  राजधानी  में  सांस्कृतिक  केद्र  की  स्थापना  के  लिए  अभी  तक

 किसी  भी  राज्य  को  भूमि  का  आबंटन  नहीं  किया  गया

 और  पुरम  में  एक  उड़ीसा  केन्द्र

 की  स्थापना  के  लिए  2000  वर्ग  मीटर  भूमि  के  आवंटन  हेतु  उड़ीसा
 राज्य  सरकार  के  आवेदन  पर  विचार  किया  गया  था  तथा  भूमि  की

 अनुपलब्धता  के  चलते  राज्य  सरकार  को  भूमि  आबंटन  न  किए  जाने

 कौ  असमर्थता  की  सूचना  1.11.2006  को  दे  दी  गई  इसके  बाद

 उड़ीसा  सरकार  से  दिसंबर  2006  में  एक  अन्य  आवेदन  प्राप्त  हुआ

 भूमि  की  कमी  तथा  राजनीतिक  पार्टियों  को  भूमि  आबंटन  करने

 सहित  वर्तमान  वचनबद्धताओं  के  कारण  उड़ीसा  सरकार  आवेदन

 पर  भूमि  उपलब्धता  के  अध्यधीन  बाद  में  विचार  किया  जा  सकता

 एनआरईजीपी  के  कार्यान्वयन  में  कमियां

 21...  श्री  रवि  प्रकाश  वर्मा  :  कया  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम

 के  कार्यान्‍वयन  की  प्रगति  की  समीक्षा  की
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 यदि  तो  इस  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में  क्‍या  कमियां

 देखी

 कौन-कौन  से  राज्य  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम

 के  कार्यान्वयन  में  पिछड़  रहे  और

 इन  राज्यों  के  विरुद्ध  केन्द्र  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए

 गए

 ग्रामीण  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चंद्रशेखर

 ४:  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  गारंटी  अधिनियम  के  कार्यान्वन

 की  प्रगति  की  समीक्षा  की  जाती  है  और  केन्द्र  सरकार  द्वारा  नियमित

 आधार  पर  इसकी  निगरानी  की  जाती

 कार्यस्थल  पर  सुविधाओं  की  मजदूरी  के  भुगतान  में

 विलंब  और  स्टाफ  की  कमी  ऐसी  कुछ  खामियां  हैं  जो  राज्यों  द्वारा

 कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  दौरान  देखी  गई

 और  एनआरईजीए  मांग  आधारित  कार्यक्रम  इसके

 कार्यान्वयन  की  गति  राज्य  दर  राज्य  अलग-अलग  सभी

 राज्यों  को  यह  निदेश  दिया  गया  है  कि  वे  एनआरईजीए  के  कार्यान्वयन

 में  अपने  कार्य-निष्पादन  को  और  बेहतर

 झाठसिंग  इंडेक्स

 22...  श्री  जसुभाई  धानाभाई  बारड  :

 श्री  सुरेश  प्रभाकर  प्रभु  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सेंसेक्स  की  भांति  हाठसिंग  इंडेक्स

 हाठसिंग  बैक  लाने  का  है  जैसाकि  दिमांक

 2007  के  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  हाउसिंग  इंडेक्स  की  मुख्य  विशेषताएं  क्या

 और

 हाउसिंग  इंडेक्स  को  कब  तक  लागू  किए  जाने  की  संभावना

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पथन  कुमार  :

 राष्ट्रीय  आवास  बैंक  संपत्तियों  के  मूल्य  में  समय

 के  साथ-साथ  हुए  परिवर्तन  की  जागकारी  के  लिए  मानकीकृत  उपाय

 लागू  करने  के  उद्देश्य  से  2007  से  पहले  से  ही  एनएचबी  रेसीडेक्स
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 प्रांभ  कर  चुका  यह  पांच  मुख्य  भारतीय  महानगरों  अर्थात  दिल्ली

 एवं  राष्ट्रीय  राजधानी  बैंगलोर  तथा  भोपाल  जो

 देश  के  विभिन  क्षेत्रों  का  प्रतिनिधित्व  करते  के  संबंध  में  किए

 गए  एक  अध्ययन  के  आधर  पर

 और  एनएचबी  रेसीडेक्स  की  मुख्य  विशेषताएं

 निम्नलिखित

 -  सूचकांक  में  इन  पांच  महानगरों  में  प्रत्येक  में  पांच  वर्ष

 की  अवधि  में  भौगोलिक  आधार  पर  तथा  इसके  साथ-साथ

 रिहायशी  इकाई  के  आकार  के  आधार  पर  मूल्यों  में

 उतार-चढ़ाव  शामिल

 -  मूल्यों  का  विभिन्‍न  प्रशासनिक  अंचलों/सम्पत्ति  कर

 अंचलों  के  लिए  किया  गया  है  जिसमें  उपर्युक्त  प्रत्येक  नगर

 में  आर्थिक  रूप  से  कमजोर  वर्ग  निम्न  आय

 वुर्ग  तथा  मध्यम  आय  वर्ग  की

 आवासीय  श्रेणियां  शामिल

 -  सूचकांक  तैयार  करने  के  उद्देश्य  से  अध्ययन  के  लिए

 वास्तविक  संव्यवहार  मूल्यों  पर  विचार  किया  गया  था  जिनसे

 बाजार  के  रुख  का  पता

 -  अध्ययन  के  लिए  2001  को  आधार  वर्ष  के  रूप  में  माना

 गया  है  जिसकी  तुलना  थोक  मूल्य  सूचकांक  तथा  उपभोक्ता

 मूल्य  सूचकांक  के  साथ  की  जानी

 —
 .  एनएचबी  तकनीकी  सलाहकार  दल  की  विशेष

 रूप  से  आंकर्डों  को  एकत्र  करने  तथा  इनके  मिलान  और

 सूचकांक  बनाने  के  संबंध  में  की  गई  सिफारिशों  के

 कार्यान्वयन  की  प्रक्रिया  में

 ग्रामीण  जलापूर्ति  एवं  स्वच्छता  सम्मेलन

 23.  श्री  इकबाल  अहमद  सरडगी  :  क्या  ग्रामीण  जिकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रामीण  जलापूर्ति  एवं  स्वच्छता  संबंधी  दो  दिवसीय  वार्षिक

 सम्मेलन  हाल  ही  में  सम्पनल  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  सम्मेलन  में  क्या-क्या  मुख्य  सिफारिशें  की  गईं  और

 क्या  निर्णय  लिए  और
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 इन  सिफारिशों  और  निर्णयों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए

 राज्यों  द्वारा  कया  कदम  उठाए  जा  हहे

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चंद्रशेखर  :

 और  राज्यों  और  संघ  राष्प  क्षेत्रों  में  ग्रामीण

 पेय  जल  आपूर्ति  और  ग्रामीण  स्वच्छता  के  प्रभारी  मंत्रियों  का  दौ  दिवसीय

 सम्मेलन  विज्ञान  भवन  नई  दिल्ली  में  4  और  5  2007  को

 हुआ  प्रधानमंत्री  श्री  मनमोहन  सिंह  ने  सम्मेलन  का  उद्घाटन

 भारत  निर्माण  के  अंतर्गत  व्यावसायिक  सत्र  की  प्रगति  स्थायित्व  और

 तालमेल  के  मामलों  पर  चर्चा  की  व्यावसायिक  सनश्न  ॥  में  उप-मिशन

 और  जल  गुणवत्ता  जांच  आंकड़ा  आयोजना  एवं  संपूर्ण

 स्वच्छता  अभियान  के  लिए  प्रौद्योगिकी  के  उपयोग  पर  विचार  किया

 और  सम्मेलन  में  की  गई  सिफारिशों  में  भारत  निर्माण

 के  अंतर्गत  99  की  कवर  न  की  गई  निचली  श्रेणी

 में  लौट  आई  गुणवत्ता  प्रभावित  बसावटों  की  समस्या  दूर  करने

 संबंधी  कार्य  शामिल  करना  इसमें  समुदाय  आधारित  राष्ट्रीय  जल

 गुणवत्ता  निगरानी  और  जांच  कार्यक्रम  की  प्रगति  में  गति  न्यूनीकरण

 प्रणालियों  और  अवसंरचनाओं  के  चयन  में  न्यूनतम  पर्यावरणीय  क्षति

 और  समूह  दृष्टिकोण  के  साथ  स्थानिक  किफायती  प्रौद्योगिकियों  के  संवर्द्धन

 के  जरिए  प्रगति  में  गति  लाने  के  लिए  अनुरोध  किया  सम्मेलन

 में  यह  भी  सिफारिश  की  गई  कि  विशेष  श्रेणी  वाले  राज्यों  की  भौगोलिक

 स्थितियों  पर  विचार  करते  हुए  इन  राज्यों  के  लिए  वित्त  पोषण  मानदंड

 में  बदलाव  किया  जाना  उन्होंने  स्वच्छता  कार्यक्रम  के  अंतर्गत

 शौचालय  की  इकाई  लागत  में  संशोधन  की  सिफारिश

 एमआरटीपी  अधिनियम  से  अर्जित  राजस्व

 24.  श्री  काशीराम  राणा  :

 श्री  मनसुखभाई  वबसावा  :

 क्या  कॉरपोरेट  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार

 अधिनियम  के  अंतर्गत  अर्जित  राजस्व  की  कोई  समीक्षा  नहीं  की  गई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
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 कॉर्पोरेट  कार्य  मंत्री  प्रेमचंद  :  से  एकाधिकार

 तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  1969  के  अंतर्गत  शिकायतें

 दायर  करने  के  लिए  कोई  शुल्क  वसूलने  का  कोई  प्रावधान  नहीं

 बकौलों  को  दैनिक  मामला  सूची  उपलब्ध  संबंधित  पक्षों

 के  अतिरिक्त  अन्य  व्यक्तियों  को  अंतिम  आदेशों  की  प्रतियां  उपलब्ध

 अन्तरिम  आदेशों  की  प्रमाणित  प्रतियां  उपलब्ध  कराने

 और  पक्षों  द्वारा  फाइलों  के  निरीक्षण  के  लिए  ही  शुल्क  बसूला  जाता

 अभी  तक  इन  शुल्कों  में  संशोधन  की  कोई  आवश्यकता  महसूस

 नहीं  की  गई

 दिल्ली  में  विद्युत  परियोजनाओं  को

 स्थापित  किया  जाना

 25.  श्री  ज्योतिरादित्य  माधवराव  सिंधिया  :  क्‍या  विद्युत  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  निजी  विद्युत  वितरण  कंपनियों  को  दिल्‍ली  में

 अपनी  विद्युत  परियोजनाएं  स्थापित  करने  के  लिए  आमंत्रित  किया  गया

 यदि  तो  कितनी  विद्युत  परियोजनाओं  को  स्थापित  किए

 जाने  का  प्रस्ताव  है  और  उनकी  क्षमता  कितनी  और

 विद्युत  परियोजनाओं  की  स्थापना  के  लिए  निबंधन  और  शर्तें

 क्‍या

 विद्युत  मंत्री  सुशील  कुमार  :

 और  उपर्युक्त  के  महेनजर  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं

 मुंबई  जल  निकासी  प्रणाली
 के

 26.  श्री  सुरैश  प्रभाकर  प्रभु  :  क्‍या  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  मुंबई  की  150  वर्ष  पुरानी  वर्षा  जल

 निकासी  प्रणाली  को  दुरस्त  करने  के  लिए  1200  करोड़  रुपये  स्वीकृत

 किए
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  मुंबई  बरसाती  जल  निकासी  परियोजना

 अनुमोदित  की  इस  परियोजना  के  अंतर्गत  निष्पादित  किए  जाने  वाले
 क्या  राज्य  सरकार  को  धनराशि  जारी  कर  दी  गई  और  कार्यों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और  इस  परियोजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  धनराशि

 योजना  आयोग  द्वारा  राज्य  योजना  सहायता  के  रूप  में  चरणबद्ध

 रूप  से  राज्य  सरकार  को  सीधे  ही  निर्मुक्त  की  जानी  वर्ष  2007-08

 के  लिए  महाराष्ट्र  राण्य  सरकार  को  400  करोड़  की  राशि  उपलब्ध

 सरकार  ने  1200.35  करोड़  की  अनुमानित  लागत  पर  कराई  जानी

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजय  :

 और

 विषरण

 बीआरआईएमएसटीओडब्ल्यूएडी  परियोजना  के  अंतर्गत  शुरू  किए  जाने  वाले  निर्माण  कार्यों  का

 संक्षित  विवरण  तथा  परियोजना  के  परिणाम  एवं  लाभ

 मुंबई  में  बरसाती  जल  निकासी  में  सुधार  के  लिए  बीआरआईएमएसटीओडब्ल्यूएडी  परियोजना  मंत्रालय  ट्वारा  1200.53  करोड़  की  समग्र

 लागत  पर  अनुमोदित  कर  दी  गई  यह  परियोजना  सीसीईए  द्वारा  दिनांक  12.7.2007  को  अनुमोदित  की  गई

 शुरू  किए  जाने  वाले  निर्माण  भौतिक  लाभान्जित  होने  वाले  क्षेत्र  तथा  आबादी  के  साथ-साथ  लागत  के  विवरण  अवलोकनार्थ

 प्रस्तुत

 0  -  प्राथमिकता  कार्य  -  356.55  करोड़  रुपये

 कार्य  का  नाम  सीपीएचईईओ  द्टांरा

 सिफारिश  किए  गए

 करोड़

 1  2  3

 1.  शहरी  क्षेत्रों  के लिए  बरसाती  जल  पत्थे  बापू  राव  रेड्डी  103.76

 मोसेस  रोड  एवं  बॉडी  गार्ड  लेन  में  एसडब्ल्यूडी  सिस्टम  की

 4  परियोजनाएं

 9.38  लाख

 id  पूर्वी  उप  शहरी  क्षेत्रों  में  कैचमेंट  के  प्रीमियर  नाले  को  बड़ा  47.55

 पुनः  रूप  देना/निकासी

 8  परियोजनाएं

 18.78  लाख

 पश्चिमी-ठप  शहरी  क्षेत्रों  में  कैचमेन्ट  के  प्रीमियर  नाले  को  बड़ा  61.24

 पुनः  रूप  देना/निकासी

 7  परियोजनाएं
 :  28.11  लाख

 जा
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 2 न्ज

 आ  क्लीवलैंड  बन्डर  एवं  इरला  में  सूखे  एवं  गीले  144.00

 फ्लड  गेट  इन्लेट  स्क्रीनिंग  कन्ट्रोल  रूम  में  इन्स्ट्ूमेंटेशन  सहित  ,

 बरसाती  जल  पर्म्पिग  स्टेशन

 4  परियोजनाएं

 कुल
 *  356.55

 ॥.  फेज-॥  -  बचे  हुए  कार्य  -  843.96  करोड़  रुपये

 कार्य  का  नाम  सीपीएचईईओ  द्वारा  की

 गई  सिफारिश

 करोड़

 1.  शहर  (15  उप  15.08  लाख  246.19

 2  पूर्वी  उप  शहर  (।  ठप  51.20  लाख  228.74

 3.  पश्चिमी  उप  शहर  (9  उप  47.48  लाख  204.07

 4.  पम्पिंग  स्टेशन  15.60  करोड़  की  ओ  एंड  ए  लागत  शामिल  140.40

 उप-योग  819.40

 3%  की  दर  से  आकस्मिक  व्यय  24.58

 कुल
 843.98

 का  कुल  :  356.55  करोड़  रुपये

 फेज-॥  का  843.98  करोड  रुपये

 सकल  योग  न  1200.53  करोड़  रुपये

 परियोजना  परिणाम/लाभ:-  अपारगम्यता  का  गुणांक  वर्तमान  0.50  कौ  तुलना  में  0.

 ()..  मुंबई  में  जरसाती  जल  निकासी  प्रणाली  में  सुधारः

 उन्नत  जरसाती  जल  निकासी  प्रणाली  में  वर्तमान  25  एमएम/घंटा

 की  तुलना  में  50  एमएम/घंटा  कौ  बरसाती  जल  को  रोकने
 की  क्षमता  ज्वारीय क्षेत्र  में  बरसाती  पानी  कौ  निकासी
 प्रणाली  वर्तमान  25  एमएम/घंटा  की  तुलना  में  100  एमएम/भंटा

 की  क्षमता  वाली

 98  1.00)

 जाए  के  मामलों  में

 आशा  है  कि  बाढ़  की  स्थिति  प्रतिवर्धष  6  दिन  से  कम

 होकर  2  दिन  हो

 आर्थिक  हानि  में  कमी

 प्रतिवर्ष  4  दिन  की  बाढ़  आने  से  प्रतिवर्ष  11:50  करोड़
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 की  बचत  (386x4=1544  अर्थात्‌  1550  करोड़

 )  होने  की  संभावना  है  जिससे  आर्थिक  हानि  में  कमी  आने

 आने  की  आशा

 (४)  अन्य  हामि  में

 अन्य  अगण्य  हानियां  जैसे  मानव  संपत्ति

 आदि  की  हानि  में

 काला  धन

 27.  श्री  हरिकेवल  प्रसाद  :

 श्री  हरिसिंह  चावड़ा  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  समय  देश  में  काले  धन  की

 मात्रा  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  अध्ययन  कराने  और  इसको  रोकने

 के  लिए  कोई  उपाय  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  इस  समय  देश  में  काले  धन  की  मात्रा  का  अनुमान

 लगाने  हेतु  ताजा  अध्ययन  शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 आयकर  विभाग  काले  धन  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  कई  दण्डात्मक

 एवं  निवारक  ठपाय  करता  इनमें  विवरणियों  की

 तलाशी  एवं  जब्ती  अर्थदण्ड  अधिरोपण  तथा  उपयुक्त  मामलों

 में  अभियोजन  शुरू  करना  शामिल  इसके  वित्त

 2003  के  द्वारा  सरकार  ने  दो  अतिरिक्त  कर  अपवंचन  रोधी  उपाय  शुरू

 किए  नामतः  आयकर  1961  की  धारा  के  अंतर्गत

 यथा  विहित  बैंकिंग  चैनलों  के  माध्यम  से  बड़े  नकदी  आहरणों  का

 पता  लगाने  के  लिए  बैंककारी  नकद  संव्यवहार  कर  का  उदग्रहण  एवं

 कतिपय  निक्षेपों  की  तिमाही  विवरणी  प्रस्तुत

 काले  धन  को  सृजित  करने  वाले  अधिकतर  संव्यवहारों  का

 रिकार्ड  नहीं  होता  ह ैजिसकी  वजह  से  किसी  अनुमान  की  विश्वसनीयता

 संदेहपूर्ण  हो  जाती  ऐसे  अनुमानों  में  अप्रत्यक्ष  विधियों  एवं  परिस्थिति

 जन्य  साक्ष्य  पर  भरोसा  किथा  जाता  में  काली  अर्थव्यवस्था
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 के  पहलूਂ  (1985)  नामक  राष्ट्रीय  लोक  वित्त  एवं  नीति  संस्थान  की

 रिपोर्ट  के  लेखकों  ने  भी  स्वीकार  किया  था  कि  उनका  अनुमान  अनेक

 अनुमानों  एवं  पूर्व  धारणाओं  पर॑  आधारित  है  जिसमें  से  प्रत्येक  को

 चुनौती  दी  जासकती  इसलिए  कोर्द  ताजा  अध्ययन  नहीं  किया  जाता

 मतदाताओं  को  मास्टर  कार्ड

 28.  श्री  किन्जरपु  येरननायदु  :  क्‍या  विधि  और  न्याय  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  मतदाताओं  को  मास्टर  कार्ड  देने

 का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 थलिधि  और  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  अपेक्षित  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सदन

 के  पटल  पर  रख  दी

 अधिक  ब्याज  दर  वसूलना

 29.  श्री  हरिसिंह  चावड़ा  :

 श्री  मनसुखभाई  वसावा  :

 क्या  विक्त  मंत्री  दिनांक  15  2006  के  अतारांकित  प्रश्न

 संख्या  3513  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  व्यवसायियों  की  तुलना  में  किसानों  से  अधिक  ब्याज

 दर  वसूलने  के  संबंध  में  सूचना  एकश्र  कर  ली  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  विलम्ब  के  कया  कारण

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  भंत्री  पवन  कुमार  :

 से  ग्रामीण  कृषितर  क्षेत्र  की  गतिविधियों  के  संबंध  में

 लघु  व्यवसाय/उद्चमों  के  लिए  सावधि  ऋणों  की  तुलना  में  कृषि  से

 संबंधित  गतिविधियों  को  सावधि  ऋणों  पर  ब्याज  दर  से  संबंधित  सूचना

 कुछ  सहकारी  बैंकों  और  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  से  नमूने  के  तौर  पर

 एकश्र  की  गई  इस  सूचना  का  विश्लेषण  करने  पर  यह  निष्कर्ष

 निकलता  है  कि  सावधि  कृषि  ऋणों  पर  ब्याज  की  दर  10%  -
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 14.25%  वार्षिक  के  बीच  जबकि  व्यवसाय  ऋण  के  लिए  10%

 से  16.5%  वार्षिक  के  बीच  कुछ  राज्यों  सरकारें  कृषि  ऋण

 पर  व्याज  सहायता  प्रदान  कर  रही  इसलिए  ये  दरें  अपेक्षाकृत  कम

 भारतोय  रिजर्व  बैंक  की  वर्तमान  ब्याज  दर  नीति  के

 वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  दिए  गए  ऋणों  क्षेत्र  को  मंजूर  किए  गए

 ऋणों  पर  ब्याज  दरों  को  अविनियमित  कर  दिया  गया

 सिवाय  इसके  कि  2  लाख  रुपये  तक  के  ऋणों  पर  ब्याज  की  दर

 संबंधित  बैंकों  कौ  आधार  मूल  उधार  दर  से  अधिक

 नहीं  होनी  वाणिज्यिक  बैंक  बीपीएलआर  की  भोषणा  के

 अध्यधीन  2  लाख  रुपये  से  अधिक  के  ऋणों  पर  अपनी  उधार  दरें

 निर्धारित  करने  के  लिए  स्वतंत्र  बैंक  अपने  बोर्डों  के  अनुमोदन

 से  वस्तुपरक  एवं  पारदर्शी  नीति  के  आधार  पर  पात्र  उधारकर्ताओं  को

 उप-बीपीएलआर  दरों  पर  उधार  देने  के  लिए  भी  स्वतंत्र  बैंक  अपने

 बीपीएलआर  का  अन्य  बातों  के  अपनी  निधियों

 की  लेन-देन  की  लागत  और  जोखिम  लागत  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  करते  जहां  तक  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  और  सहकारी  बैंकों  का

 संबंध  ऋणों  की  ब्याज  दरें  पूर्णरूपेण  अविनियमित  कर  दी  गई

 किसानों  द्वारा  खरीफ  एवं  रबी  2005-06  हेतु  लिए  गए  फसल

 ऋणों  पर  ब्याज  का  बोझ  कम  करने  के  लिए  1,00,000  रुपये  तक

 की  मूल  राशि  पर  ऋणकर्ता  की  देयता  के  2  प्रतिशत  बिन्दु  के  बराबर

 राशि  उनके  खाते  में  जमा  कर  दी  गई  इसके  खरीफ  2006

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  किसानों  को  मूल  राशि  पर

 3  लाख  रुपये  की  उच्चतर  सीमा  सहित  7%  पर  अल्पाषधि  उत्पादन

 ऋण  प्राप्त  सरकार  सरकारी  क्षेत्र  के  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों

 और  सहकारी  बैंकों  को  उनके  स्वयं  के  संसाधनों  से  दिए  गए  ऋण

 पर  2%  वार्षिक  की  ब्याज  सहायता  तथा  सहकारी  बैंकों  एवं  क्षेत्रीय

 ग्रामीण  बैंकों  को  नाबार्ड  से  उनके  ऋणों  पर  रियायती  दर्रों  पर  पुनर्वित्त

 दे  रही

 मध्य  प्रदेश  के  सासन  अल्ट्रा  मेगा

 पायर  प्रोजेक्ट

 30.  श्री  आनंदराव  विखेथा  अडसूल  :

 जी  रवि  प्रकाश  वर्मा  :

 श्री  अधलराब  पाटील  शिवाजीराब  :
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 क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अल्ट्रा  मेगा  पावर  से  संबंधित  मुद्दे

 पर  चर्चा  करने  के  लिए  हाल  ही  में  अधिकार  प्राप्त  मंत्री  समूह  )

 की  कोई  बैठक  आयोजित  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसमें  किन-किन

 मुख्य  बातों  पर  चर्चा  की

 इस  पर  ईजीओएम  द्वारा  क्‍या  निर्णय  लिया  गया
 ला

 क्या  बोलीदाता  लैनको  ट्वारा  बोली  लगाने  संबंधी  मानदंडों

 का  उल्लंघन  किया  गया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही

 की  गई

 विद्युत  मंत्री  सुशील  कुमार  :  से  (3)  जी

 अल्ट्रा  मेगा  विद्युत  परियोजनाओं  से  संबंधित  सभी  मामलों

 पर  त्वरित  निर्णय  लेने  के  लिए  गठित  मंत्रियों  के  विशेषाधिकार

 प्राप्त  समूह  ने  मध्य  प्रदेश  में  4000  मेगावाट  की  सासन  अल्ट्रा  मेगा

 पिटहैड  विद्युत  परिग्रोजना  अवार्ड  करने  संबंधी  मामले  की  जांच  की

 समग्र  जनहित  के  मद्देनजर  तथा  बोली  दस्तावेजों  के  विभिन्‍न  अनुच्छेदों

 की  जांच  के  बाद  मंत्रियों  के  विशेषाधिकार  प्राप्त  समूह  ने  ग्लोबलेक

 लेनको  समूह  को  जारी  किए  गए  एलओआई  को  प्रापणकर्तता  रह  किए

 जाने  का  निर्णय  लिया  क्योंकि  यह  समूह  आरएफक्यू  चरण  में  ही  योग्य

 महीं  था  और  आरएफक्यू  के  लिए  इसका  प्रत्युत्त  शुरू  से  ही  गलत

 यह  भी  निर्णय  लिया  गया  कि  प्रापणकर्ता  एक  करोड़  रुपये  की

 कटौती  करने  के  बाद  उक्त  समूह  का  बोली  बॉण्ड  वापस  कर  दे

 और  बाकी  बोलीदाताओं  के  साथ  वार्तालाप  करे  और  उनसे  उपयुक्त

 टैरिफ  हेतु  उसकी  अंतिम  बोलियां  प्राण

 सासन  पावर  लिमिटैड  मे  बाकी  वैध

 बोलीदाताओं  से  आशोधित  प्रस्ताव  प्राप्त  किए  जिनमें  से  रिलायंस

 पावर  का  1.19616  प्रति  क॑  समानीकृत  टैरिफ  का

 प्रस्ताव  न्यूनतम  एसपीएल  ने  रिलायंस  पावर  को  1.8.2007

 को  इच्छा  पत्र  जारी  किया  और  उसके  उपरांत  उन्हें  स्पेशल  पर्पज

 सासन  पावर  जो  सासन  यूएमपीपी  के  लिए  स्थापित  किया

 गया  हस्तांतरित  करने  के  लिए  आवश्यक  प्रलेखन  पूरा  कर  लिया
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 आंध्र  प्रदेश  में  एनआरईजीए  के  अंतर्गत  और

 अधिक  जिलों  को  शामिल  करना

 31.  श्री  रेड्डी  :  क्या  ग्रामीण  जिकास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  को  राष्ट्रीय  ग्रामीण  नियोजन  गारंटी

 अधिनियम  के  अंतर्गत  आंध्र  प्रदेश  के  और  अधिक

 जिलों  को  शामिल  करने  के  प्रस्ताव  प्राष्त  हुए  और

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और  उस  पर  क्‍या

 कार्यवाही  की  गई

 ग्रामीण  थिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्रशखवर  :

 और  आंध्र  प्रदेश  से पांच  और  जिलों  अर्थात्‌

 श्रीकाकुलम  और  विशाखापत्तमनम  को  एनआरआईजीए

 के  दूसरे  चरण  में  शामिल  करने  के  लिए  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 विशाखापत्तमम  को  आंध्र  प्रदेश  के  दो  और  जिलों  अर्थात्‌  पूर्व

 गोदावरी  तथा  गुंदूर  के  साथ-साथ  अन्य  चार  जिलों  को  1.4.2007  से

 दूसरे  चरण  में  अधिनियम  के  अंतर्गत  शामिल  किया  गया

 न्या्सों  को  आबंटेत  कौ  गई  भूमि

 32.  श्री  सुदाम  मरन्डी  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मंत्रालय  और  डीडीए  सोसाइटियों  और  सरकारी

 कल्याण  संघों  और  अन्यों  को  अपने  कार्यकलापों  के  लिए

 रियायती  दरों  पर  भूमि  आषंटित  करता

 यदि  तो  2000  से  आत  की  तारीख  तक

 किस  दर  पर  भूमि  आबंटित  की  गई

 क्‍या  अ.जा./अ.ज.जा.  कल्याण  संघ  को  अपने  कार्यकलापों

 के  लिए  काफी  कम  दरों  पर  भूमि  दी  जाती

 यदि  तो  ऐसे  संघ  को  ।  2000  से  आज  की

 तारीख  तक  किस  दर  पर  भूमि  आवंटित  की  गई

 क्‍या  अ.जा./अ.ज.जा.  संघ  से  प्राप्त  अभ्यावेदन  वर्ष  2003

 से  लेकर  आज  की  तारीख  तक  लंबित  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई
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 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजय  :

 मंत्रालय  के  भूमि  और  विकास  कार्यक्रम  मे  यह

 सूचित  किया  है  कि  वह  सोसाइटी  पंजीकरण  1860  के

 अंतर्गत  पंजीकृत  विभिन्‍न  सामाजिक/शैक्षणिक/धार्मिक  तथा  अन्य

 चेरिटेबल  ट्रस्टॉ/सोसाइटियों  को  रियायती  दरों  और  पूर्व-निर्धारित

 अलग-अलग  श्रेणीय  दरों  पर  भूमि  आवंटित  करना  है  बशर्ते  वे  शर्तों

 को  पूरा  करते  हाँ

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  यह  सूचित  किया  है  कि

 धार्मिक  और  सांस्कृतिक  संस्थानों  को  छोड़कर  विभिन्न  श्रेणी

 के  संस्थानों  को  भूमि  का  आवंटन  अब  निलामी  के  जरिये  किया  जाता

 धार्मिक  और  सांस्कृतिक  प्रयोजन  की  संस्थानों  के  लिए

 सोसाइटियों  को  अब  भिन्‍न-भिन  क्षेत्रीय  दरों  पर  आवंटन

 किया  जाता  है  बशर्तें  कि  वे  नाजूल  नियमों  में  आवंटन  हेतु  निर्धारित

 शर्तों  को  पूरा  करती

 से  भूमि  और  विकास  कार्यालय  ने  पात्र  संस्थाओं  को

 पूर्व  निर्धारित  भिन्‍न-भिन  क्षेत्रीय  दरों  तथा  रियायती  दरों  पर  भूमि  आवंटित

 की  2000  से  अब  तक  दो  सोसाइटियों  को  16.5  लाख

 रुपये  प्रति  एकड़  की  रियायती  दर  पर  भूमि  आवंटित  की  गई

 थी  तथा  अन्य  सोसाइटियोॉं/ट्रस्टों  को  88.00  लाख  रुपए  प्रति  एकड

 की  भिन्‍न-भिन्‍न  अनन्तिम  क्षेत्रीय  दरों  पर  भूमि  आवंटित  की  गई

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  यह  सूचित  किया  है  कि  उसने  वर्ष

 1999-2000  से  अब  तक  भिन्‍न-भिन  क्षेत्रीय  दरों  पर  भूमि  आवंटित

 की  है  जो  77.00  लाख  रुपए  प्रति  एकड़  से  698.90  लाख  रुपए  प्रति

 एकड़  के  बीच  नाजूल  नियमों  के  अनुसूचित

 जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  की  सोसाइटियों  के  लिए  कोई  विशेष

 व्यवस्था  नहीं  इसके  डीडीए  में  ऐसी  सोसाइटियों  के

 लिए  आवंटन  हेतु  आंकड़े  अलग  से  नहीं  रखे  जाते

 और  भूमि  और  विकास  कार्यालय  ने  यह  सूचित
 किया  है  कि  ऐसे  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  है  किन्तु  आवंटन  योग्य  भूमि
 उपलब्ध  नहीं  होने  के  कारण  अनुरोधों  पर  कोई  आगे  कार्रवाई  नहीं  की

 जा

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  यह  सूचित  किया  है  कि

 कल्याण  संघ  से  भूमि  के  आवंटन  हेतु  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 मौजूदा  नीति  के  अनुसार  ने  आवंटन  के  लिए  पात्र  नहीं
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 गुवाहाटी  स्थित  एमआईआरडी  क्षेत्रीय  कार्यालय

 के  कार्यकलाप

 33.  श्री  अनवर  हुसैन  :  क्‍या  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुवाहाटी  स्थित  राष्ट्रीय  ग्रामीण  विकास  संस्थान

 नियमित  रूप  से  सेमिनार  आयोजित  करने  कार्यशाला

 और  प्रशिक्षण  देने  का  काम  करता

 यदि  तो  चालू  वित्त  वर्ष  में  आयोजित  किए  जाने  वाले

 प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  की  संख्या  और  उनके  नाम  क्‍या

 क्‍या  एनआईआरडी  अपने  कार्यक्रम  में  ग्रामीण  कार्यकर्ताओं

 के  प्रतिनिधित्व  वाली  सिविल  सोसाइटियों/शैक्षिक  संस्थाओं  और  मजदूर

 संघों  को  शामिल  कर  रहा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चंद्रशेखर  :

 गुवाहाटी  स्थित  ग्रामीण  विकास  संस्थान

 जोनल  कार्यालय  ने  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान

 निम्नलिखित  विधर्यों  पर  3  कार्वशालाएं  और  दस  प्रशिक्षण  कार्यक्रम

 आयोजित  किए

 कार्यशालाएं

 (0)  राज्य  ग्रामीण  विकास  संस्थानों  के

 क्रिया-कलापों  पर  नीतिगत  विचार-विमर्श  ।

 (0)  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  और  ग्राम  मानीटरिंग

 भूमिका  और

 (ii)  लघु  वित्तपोषण  के  लिए  अभिविन्यास  पर  सहयोगी

 प्रशिक्षण  कार्यक्रम

 1.  मानव  संसाधन  प्रबंधभ  और  भागीदारीपूर्ण  प्रशिक्षण

 प्रणाली  ।

 2.  पेयजल  तथा  स्वच्छता  कार्यक्रमों  का  नियोजन  एवं

 प्रबंधन  ।

 19  1929  लिखित  उत्तर  82

 3-4.  आई.टी  का  प्रयोग  करते  हुए  कार्यालय  प्रबंधन  पर  दो

 पाठ्ययक्रम  |

 5...  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  के  महत्वपूर्ण  कार्यक्रमों  के  संदर्भ

 में  क्षमता  निर्माण  माड्यूलों  को  तैयार

 6.  समुदाय  आधारित  आपदा

 7.  कृषि  का  स्थायी

 8-9.  ग्रामीण  विकास  के  लिए  जीआईएस  साफ्टवेयर  संबंधी  हैंड्स
 आन  प्रेक्टिस  पर  दो

 10.  ग्रामीण  विकास  पर  कम्प्यूटरीकृत  डाटाबेस

 एनआईआरडी  जोनल  नागरिक

 समुदाय  आधारित  स्व-सहायता  समूह  संगठनों  तथा

 विश्वविद्यालयों  और  कालेजों  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  सदस्यों  को

 शामिल  कर  रहा  ग्रामीण  कामगारों  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाली  ट्रेड

 यूनियनों  कौ  शामिल  करना  संबंधित  राज्य  सरकारों  की  मांग  पर  आधारित

 चालू  वित्तिय  वर्ष  के  एनआईआरडी  जोनल

 गुवाहाटी  के  कार्यक्रमों  ने गैर-सरकारी  संगठनों  से  85  सहभागियाँ

 और  शैक्षणिक  तथा  अन्य  संस्थानों  से  50  सहभागिकयों  को  कवर  किया

 प्रधानमंत्री  ग्राम  सड़क  योजना  का

 वित्तपोषण

 34.  श्री  सिद्दीश्वर  :  कया  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रधान  मंत्री  ग्राम  सड़क  योजना

 हेतु  डीजल  उपकर  के  माध्यम  से  कितनी  राशि  प्राप्त

 हुई  और  वर्ष  2007-08  के  दौरान  कितनी  राशि  प्राप्त  होने  की  संभावना

 और

 पीएमजीएसवाई  के  अंतर्गत  अभी  तक  निर्मित  सड़कों  का

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  कितनी  राशि  खर्च

 की

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदौय  कार्य  मंत्रालय

 मैं  राज्य  मंत्री  सूर्यकात्ता  :  केन्द्रीय  सड़क
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 मिधि  2000  के  अनुसार  उपकर  से  प्राप्त  धनराशि  निर्धारित  ;॥  2  3

 मानदंडों  के  अनुसार  विभिन्न  खंडों  में  आबंटित  की  जाती  विगत

 तीन  वर्ष  और  चालू  वर्ष  के  लिए  ग्रामीण  सड़कों  के  लिए  ८  छत्तीसगढ़  8592.65

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  को  आबंटिंत  की  गई  धनराशि  नीचे  दिए

 अनुसार
 7.  गोवा  158.70

 करोड़
 &  गुजरात  3075.50

 का  राशि
 9.  हरियाणा  1765.28

 10.  हिमाचल  प्रदेश  4586.47

 2004-05  2148.00

 11.  जम्मू  एवं  कश्मीर  138.12

 2005-06  3809.50

 12.  झारखण्ड  2633.82

 2006-07  3725-62

 13.  कर्माटक  5466.65

 2007-06  3825.00

 4.  केरल  461.82

 2007  के  अंत  तक  पीएमजीएसवाई  के  अंतर्गत  बनाई

 गईं  सड़कों  और  उसमें  खर्च  की  गई  धनराशि  के  राज्य/संघ  राज्य  1»  मध्य  प्रदेश  19678

 ब्यौरे  संलग्ल  विवरण  में  दिए  गए  16.  महाराष्ट्र  5568.67

 विवरण
 17.  मणिपुर  933.21

 राज्य  2007  -  07  18.  मेघालय  702.76

 बनाई  गई  तक  व्यय

 सड़कों  की  करोड़
 19.  मिजोरम  1182.60

 लम्बाई  इसमें  चल  रहे (
 20.  नागालैंड  1589.37

 )  कार्यों  पर  व्यय

 श्रनदमश  07)  भी  शामिल  21.  उड़ौसा  7287.52

 1  2  3  4  22.  पंजाब  1433.30

 1.  आंध्र  प्रदेश  10898.99  1228.49  23.  राजस्थान  24566.06

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  1430.63  218.41  24.  सिक्किम  1731.87

 3.  असम  2924.19  1111.52  25.  तमिलनाडु  3835.65

 4...  बिहार  1686.07  360.21  26.  त्रिपुरा  613-48

 5.  बिहार  1285.73  670.10  27.  उत्तर  प्रदेश  16884.89



 85  प्रश्नों  के
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 28.  उत्तराखंड  670.42  228.67

 29.  पश्चिम  बंगाल  4697.97  1469.90

 योग  131970.23  22983.30

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 30.  अंडमान  व  निकोबार  0.58

 ट्वीपसमूह

 31.  दादरा  और  नगर  हवेली  84.702  7.75

 32.  दमन  और  दीव  बज्व

 33.  दिल्‍ली  2.39

 34.  लक्षद्वीप  0

 35.  पांडिचेरी  73-22  9.27

 कुल  राज्य  157.922  24.93

 कुल  योग  132128.15  23008.23

 ग्राम  सभा  भूमि

 35.  श्री  प्रभुनाथ  सिंह  :  क्‍या  शहरौ  विकास  मंत्री  कब्जे  के

 बारन्ट  तामील  करना  और  ग्राम  सभा  के  अंतर्गत  आने  वाली  कृषि  भूमि

 के  बारे  में  दिनांक  24-8-05,  1-3-05  और  10-5-05  के  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  3828,  177  और  6594  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सूचना  एकत्र  कर  ली  गई

 ॥

 (@)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  ग्राम-सभा  के

 अंतर्गत  आने  वाली  भूमि  का  कब्जा  लेने  हेतु  क्‍या  कार्यवाही  कौ  गई

 यदि  तो  सूचना  एकत्र  करने  में  विलम्ब  होने  के  क्या

 कारण  और
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 सूचना  कब  तक  एकत्र  कर  लिए  जाने  की  संभावना

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजय  :

 उपरोक्त  के  उत्तर  को  देखते  प्रश्न  नहीं

 और  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्‍ली  सरकार  से  उत्तर

 प्रतीक्षित  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्‍ली  सरकार  ट्वारा  कोई  समय-सीमा

 नहीं  बतायी  गयी

 गारमेंट  निर्यात  में  उत्पाद  शुल्क  की

 धोखाधड़ी

 36.  श्री  सुभाष  सुरेशच्चंद्र  देशमुख  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  के  विभिन्‍न  राज्यों  से  सिले-सिलाए  परिधानों  का

 गैर-कानूनी  रूप  से  निर्यात  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  गत  तीन  वर्षों

 के  दौरान  आज  की  तारीख  तक  सरकार  के  ध्यान  में  ऐसे  कितने  मामले

 आए

 क्या  कुछ  उत्पाद-शुल्क  अधिकारी/अन्य  अधिकारी  ऐसे

 गैर-कानूनी  निर्यात  में  संलिफ  पा  गए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 दोषी  व्यक्तियों  और  उत्पाद-शुल्क  अधिकारियों  के

 विरूद्ध  अभी  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  की  जा  रही

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल

 पर  रख  दी

 के  अंतर्गत  जारी

 कौ  गईं  धनराशि

 37.  औमती  संगौता  कुमारी  सिंह  देव  :  क्या  ग्रामौण  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  राजीव  गांधी  राष्ट्रीय  पेय  जल  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  कितना  काम  किया  गया

 मिशन  के  अंतर्गत  उड़ीसा  सरकार  को  कितनी  धनराशि  आवंटित  की

 संगठनों
 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  मैं  राज्य  मंत्री  चंद्रशेखर  :

 क्‍या  इस  योजना  के  अंतर्गत  गैर-सरकारी  संगठनों
 को  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  राजीव  गांधी  राष्ट्रीय  पेय  जल  मिशन

 धनराशि  आवंटित  की  गई  के  अंतर्गत  आबंटित  और  रिलीज  की  गई  निधियों  का  ब्यौरा  नीचे  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  गया

 लाख

 वर्ष  आबंटन  रिलीज

 योजना  राशि

 2005-06  त्वरित  ग्रामीण  जल  आपूर्ति  योजना  16019.80  15446.36

 2005-06  संपूर्ण  स्वच्छता  अभियान  राज्य-वार  कोई  आबंटन  2436.29

 नहीं  किया  गया  जिला-वार

 रिलीज  की

 2006-07  त्वरित  ग्रामीण  जल  आपूर्ति  20621.95  11176.63

 2006-07  संपूर्ण  स्वच्छता  अभियान  राण्य-वार  कोई  आबंटन  5465.48

 नहीं  किया  गया  जिला-वार

 रिलीज  की

 और  प्रश्न  नहीं  (४  6060  बालवाड़ी  शौचालयों  का  निर्माण

 एआरडब्ल्यूएसपी  के  अंतर्गत  किए  गए  कार्य  का  ब्यौरा
 (४)  154  आरएसएम  कौ  स्थापना

 विभाग  के  पास  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि  योजनाओं  को  राज्थों  द्वारा

 कार्यान्वित  किया  जाता  जहां  तक  संपूर्ण  स्वच्छता  अभियान  का  (vil)  419  उत्पादन  केन्द्रों  की  स्थापना

 संबंध  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  शुरू  किए  गए  कार्य  निम्नानुसार
 लंबित  ग्रामौण  सफाई  प्रस्ताव

 (0)  बीपीएल  के  लिए  610810  वैयक्तिक  पारिणारिक  38.  :  श्री  तुकाराम  गणपतराब  रेंगे  पाटील  :  क्या  ग्रामीण  विकास

 शौचालय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 0)  एपीएल  के  लिए  77760  बैयक्तिक  पारिवारिक  शौचालय  क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  ग्रामीण  सफाई  कार्यक्रम  के  अंतर्गत

 (४)  9827  विद्यालय  शौचालयों  का  निर्माण  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
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 आज  की  तारीख  तक  उक्त  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  कितने

 प्रस्ताव  लंबित  हैं  और  उसके  क्‍या  कारण  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  ग्रामीण  सफाई  कार्यक्रम  के

 अंतर्गत  महाराष्ट्र  को  कितनी  धनराशि  आवंटित  और  जारी  की

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चंद्रशेखर  :

 से  संपूर्ण  स्वच्छता  अभियान  के  अंतर्गत  महाराष्ट्र  के सभी

 33  जिलों  के  प्रस्ताव  केन्द्र  सरकार  को  मिल  चुके  हैं  और  उन्हें  मंजूरी

 दे  दी  गई  केन्द्र  सरकार  के  पास  महाराष्ट्र  सरकार  का  कोई  भी

 प्रस्ताव  लंबित  नहीं

 .  संपूर्ण  स्वच्छता  अभियान  मांग  आधारित  कार्यक्रम  है  और  इसलिए

 राज्य  सरकारों  के  लिए  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  कोई  वार्षिक  आबंटन  नहीं

 किए  जाते  बढ़ी  हुई  मांग  और  अनुमोदित  परियोजनाओं  के  अनुसार

 निधियां  रिलीज  की  जाती
 |

 भारत  सरकार  ने  महाराष्ट्र  क ेअलग-अलग  जिलों  को  संपूर्ण  स्वच्छता

 अभियान  के  अंतर्गत  स्वीकृत  परियोजनाओं  के  लिए  वर्ष  2005-06  के

 दौरान  14.95  करोड़  वर्ष  2006-07  के  दौरान  87.20  करोड़

 और  चालू  के  दौरान  2007  तक  7.85  करोड़  रिलीज

 किए ९

 शहरी  विकास  योजनाएं

 .  ».  धोरेंद्र  अग्रवाल  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्तमान  में  झारखंड  में  शुरू  की  गई  शहरी  विकास  योजनाओं

 का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  आवंटित  की  गई

 राशि  का  ब्यौरा  क्‍या

 *
 क्या  विश्व  बैंक  झारखंड  में  किसी  शहर  के  विकास  के

 सहायता  प्रदान  कर  रहा  और  *

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राण्य  मंत्री  अजय  :

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर

 रख  दी
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 चद़ौसी  देशों  से  बिजली

 40.  श्री  पलल्‍लानी  शामी  :  क्‍या  विद्युत  मंत्री  यताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आज  की  के  अनुसार  में  बिजली  कमी

 का  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  भारत  ने  इस  कमी  को  पूरा  करने  तथा  बिजलीਂ

 की  स्थिति  में  सुधारं  के  लिए  पड़ोसी  देशों  से  सहायता  मांगी

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 किश्रुत  मंत्री  सुशील  कुमार  :  जुलाई  2007

 तथा  2007  के  दौरान  विद्युत  अभाव  के  राज्यवार  ब्यौरा

 संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 और  भारत  ने  विद्युत  के  आदान-प्रदान  के  लिए  भूटान

 और  नेपाल  के  साथ  सहयोग  समझौता  किया  जल  विद्युत  के  क्षेत्र

 में  भारत  और  भूटान  के  बीच  के  सहयोग  से  देंश  में  विद्युत  की  मांग

 एवं  आपूर्ति  का  अंतर  कम  करने  में  मदद  मिली  भूटान  में  भारत

 की  तकनीकी  एवं  वित्तीय  सहायता  से  कार्यान्वित  ताला  (1020

 चुखा  (336  तथा  कुरिचू  (60  जल  विद्युत  परियोजनाओं

 द्वारा  उत्पादित  विद्युत  का  बृहत्‌  हिस्सा  भारत  को  निर्यात  किया  जाता
 ॥

 भारत  और  नेपाल  के  बीच  अंतःसीमा  विद्युत  विनिमय  के

 अंतर्गत  भी  दोनों  के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  ट्विपक्षीय  समझौते  के  अंतर्गत

 विद्युत  आपूर्ति  की  जा  रही  जहां  नेपाल  विद्युत  का  निवल  आयातक

 भूटान  और  नेपाल  को  छोड़कर  भारत  का  किसी  देश  से  विद्युत

 विनिमय  का  करार  नहीं  साऊथ  एशियन  एसोसिएशन

 रिजनल  कौओपरेशन  के  दक्षिण  एशियाई  देशों  तथा

 बिम्सटेक  आफ  बंगाल  इनिशिएटिव  फार  मल्टी  सेक्टोरल  टैक्नीकल

 एंड  इकनामिक  के  साथ  सहयोग  हेतु  विद्युत  समेत  अनेक

 क्षेत्रों  पर  विचार-विमर्श  किया  गया
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 विवरण

 आपूर्ति  की  अनंतिम

 आंकड़े  निवल  में

 राज्य  2007  2007

 प्रणाली  नस  सस  सअ  8क्‍ब_8_8_ीीःण।णसडल:नसलॉरएरईकककसननसलजन  रन

 उपलब्धता  अधिशेष/कमी  (-)  मांग  पूर्ति  अधिशेष/कमी  (-)

 क्षेत्र  (fq) =  (%)  (%)

 त  2  3  4  5  6  7  8  9

 चंडीगढ़  144  144  0  0.0  549  549  0  0.0

 दिल्ली  2,329  2324  -5  -0.2  8650  85630  -20  -0.2

 हरियाणा  2,953  2753  -200  -6.8  9841  9,122  -719  -7.3

 हिमाचल  पफ्टेण  511  511  0  0.0  1,921  1,910  -11  -0.6

 जम्मू  और  कश्मीर  712  642  -70  -9.8  3,423  2571  -852  -24.9

 पंजाब  4,906  4708  -२00  4.1  15,439  14,888  -551  -३७

 राजस्थान  2,593  29593  ०  0.0  11,023  10,984  -39  -0.4

 उत्तर  प्रदेश  5334  4584  -750  -14.1  20754  18,225  -2,529  “12.2

 उत्तरांचल  596  596  0  0.0  2,264  2,231  -33  -1.5

 उत्तरी  क्षेत्र  20,080  18,855  -1,225  -6.1  73,864  69,110  -4754  -6.4

 छत्तीसगढ़  1,164  1,116  -48  -4.1  47%  4,467  -279  -5.9

 गुजरात  4457  4979  -378  -8.5  21,727  18,773  -2,954  -13.6

 मध्य  प्रदेश  2/428  2958  -70  -2.9  11,430  10,170  -1,260  -11.0

 महाराष्ट्र  8,247  7361  -10.7  37 287  30647  -6 640  -17.8

 दमन  और  दीव  139  125  -14  -10.1  557  504  -53  -9.5

 दादरा  और  नगर  हवेली  260  260  0  00  107%  1076  ०  00

 गोवा  222  221  न्‍त  -0.5  929  920  -9  -1.0
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9

 पश्चिमी  क्षेत्र  16,917  15,520  1,397  -8.3  77752  66557  ~11,195  -14.4

 आंध्र  प्रदेश  5,259  5096  -163  -3.1  20,561  19AS3  -1,108  -5.4

 कर्नाटक  3,058  3031  न्‍्ञ  0.9  12,924  12,409  -315  -24

 केरल  1,203  1,191  -12  -10  5,105  4,993  -112  -2.2

 तमिलनाडु  5834  5,593  -41  0.7  22/070  21,712  -358  66

 पांडिचेरी  161  161  0  0.0  641  641  0  0.0

 2  2  ०0  0  8  8  0  0

 दक्षिणी  क्षेत्र  15,315  15,072  -243  “16  61,301  59 408  -1,893  -3.1

 बिहार  734  680  नह  ना  2,980  2,754  -226  -7.6

 डीवीसी  1,992  1078  -4  1.3  4,375  4,292  -83  -1.9

 झारखंड  386  369,  -17  ~44  1,565  1498  -67  -4.3

 उड़ीसा  1612  1594  -18  “1.1  6/083  5,986  -97  -1.6

 पश्चिम  बंगारू  2463  2/402  -61  -2-5  9999  9715  -284  -2.8

 सिक्किम  20  न्‍  -4-8  84  82  -2  -24

 अंडमान  और  निकोबार  20  15  -5  -25  80  60  -20  -25.0

 पूर्वी  क्षेत्र  6306  6,143  -165  -2.6  25,086  24327  -759  -3.0

 अरुणाचल  प्रदेश  28  26  -2  न्ग्ल  120  102  -18  -15.0

 असम  445  420  -25  -56  1557  142  -115  न

 मणिपुर  50  47  -3  -6.0  153  139  ->14  -9.2

 मेघालय  तत्व  125  -29  -18.8  534  ३70  -14  -30.7

 नागालैंड  24  19  -5  -20.8  93  72  नशा  -22.6

 भ्रिपुरा  29  26  -3  -10.3  132  115  -17  -12.9
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 श्रिपुरा  68  62.  -6  -8.8  242  223.  -19  -7.9

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  798  725  -73  -9.1  2,831  2,463  -368  -13.6

 अखिल  भारत  59,418  56,315  -३,103  -5.2  240,834  221,865._-18,969  -7.9

 तथा  अंडमान  व  निकोबार  ट्वीपसमूह  स्टैंड  एलोन  इनकी  विद्युत  आपूर्ति  की  स्थिति  क्षेत्रीय  आवश्यकता  एवं  उपलब्धता  का  हिस्सा

 नहीं

 उच्यतम  मांग  की  पूर्ति  एवं  ऊर्जा  उपलब्धता  विभिन्‍न  राज्यों  में  निवल  खपत  दशते  हैं  हानियों  आयात  करने  वाले  राज्यों

 की  खपत  में  निवल  निर्यात  की  गणना  की  गई

 व्यस्ततमकालीन  मांग/आपूर्ति

 राज्य  गा  2007  2007

 प्रणाली  व्यस्ततमकालीन  व्यस्ततमकालीन  अधिशेष/कमी  (-)._  व्यस्ततमकालीन  व्यस्ततमकालीन  अधिशेष/कमी  (-)

 क्षेत्र  मांग  पूर्ति  मांग  पूर्ति

 (%)  (:)

 1  2  3  4  5  6  7  8  9

 चंडीगढ़  .  264  264  0  0.0  275  275  0  0.0

 दिल्ली  ३3,909  3,903  -6  -0-2  4p75  4/030  -45  -1.1

 हरियाणा  5,000  4,433  -567  -11.3  5,000  4,583  -417  -8.3

 हिमाचल  प्रदेश  874  874  0  0.0  874  874  ०  00.

 जम्मू  और  कश्मीर  1377  1227  ~150  -10.9  1,700  1,306  >394  >23.2

 पंजाब  8000  6987  -1013  -12.7  8,000  7/052  -948  -11.9

 राजस्थान  42688  4088  ०  0.0  4292  4792  ०  0.0

 उत्तर  प्रदेश  9,000  8,264  -736  -8.2  9,228  8,328  -900  98

 उत्तरांचल  1,954  154  ०  0.0  1099  1,080  -19  नाथ

 उत्तरी  क्षेत्र  32/72  29414  -2/658  -8.3  32/72  29,414  -2/#58  8.3

 छत्तीसगढ़  2064  ,  1823  -11.7 .  2,266  1853  -413  18.2
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 त  2  3  4  5  6  7  8  9

 गुजरात  9642  7982  1,660  -17.2  10728  8376  -2,352  -21.9

 मध्य  प्रदेश  4,172  4,151  -21  -0.5  5,932  4,829  ~1,103  -१8.6

 महाराष्ट्र  15,127  11,242  -3,885  -25.7  1841  12,837  -5&04  -30.4

 दमन  और  दीव  218  199  -19  न्ध्य  218  199  -19  -8.7

 दादरा  और  नगर  हवेली  433  ३98  -35  8.1  433
 *  398  -35  8.1

 गोवा  404  376  -28  -6.9  457  406  -49  -10.7

 पश्चिमी  क्षेत्र  30397  24,268  ~6,129  20.2  36371  26732...  -9639  -26.$

 आंध्र  प्रदेश  8410  786  -544  65  9701  8641  -1/960  109

 कर्नाटक  4850  4715  -135  -2.8  6,583  59506  “1977  -16-4

 केरल  2,556  2545  -11  04  27७4  है  8]  553  -19

 तमिलनाडु  8716  8,561  155  -1.8  8,776  8,591  -185  -2.4

 पांडिचेरी  245  245  0  0.0  276  276  0  06

 6  6  0  0  6  6  0  0

 दक्षिण  क्षेत्र  24,983  2320  -876  -3.6  25/682  24,194  -1 488  “5.8

 बिहार  1493  1,243  -250  -16.7  193  1,243  -250  -16-7

 डीवीसी  1733  1715  -18  -1.0  1787  1797  -30  -7

 झारखंड  660  651  -9  -T4  672  672  0  0.0

 उड़ीसा  27225  2,669  -56  -2.1  2725  2669  -56  -2.1

 पश्चिम  बंगाल  4763  4714  -49  -1.0  4887  4854  -33  ~0.7

 सिक्किम  45  .
 45  0  0.0  45  45  ०  0.0

 अंडमान  और  निकोबार  40  32  -8  -20  40  32  -8  -20

 पूर्वी  क्षेत्र  10874  10,510  -३64  -3.3  10874  10,562  -312-  -  -2.9
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 त  2  3  4  5  6  7  8  9
 ःः  फ  फ७फअ  रच  तह  फ  फ७र  छफउफ  फ  फ  फफ७फख  ७  रउफ  ७हफ  इ  ह७छच  ७  छढछृइछ  र  तछ  ७  ७  ७ह  हफ  ७ह  फचर  ७  उफ  फ।पच  आरछरएरएरृघृ९ृ39७8७$अआ  ७तहझ  ७  ृ  छू  उच्च  फहफ  ई

 अरुणाथल  प्रदेश  78  57  -92  -11.5  829  57  -24  -29.6

 असम  799  707  -10  10.0  829  707  -10  -10.0

 मणिपुर  388  90  -110  -28.4  404  90  -126  -31.2

 मेघालय  388  278  -8  -13.3  404  278  25  ~32.5

 मिजोरम  60  52  0  0.0  7  52  0  0.0

 नागालैंड  82  82  0  0.0  82  82  0  0.0

 भ्रिपुरा  1,589  1,343  -246  -15.5  1,589  1,343  -6  -15.5

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  99,015  88,742  -246  -10.4  102 428  88,742  -  -246  -13.4

 अखिल  भारत  निकौबार ट्वीपसमूह  88,742  प्रणाली, इनकी  विद्युत आपूर्ति  की  स्थिति क्षेत्रीय  88,242...  एवं उपलब्धता  का

 तथा  अंडमान  व  निकौबार  ट्वीपसमूह  स्टैंड  एलोन  इनकी  विद्युत  आपूर्ति  की  स्थिति  क्षेत्रीय  आवश्यकता  एवं  उपलब्धता  का  हिस्सा

 नहीं

 उच्चतम  मांग  की  पूर्ति  एवं  ऊर्जा  उपलब्धता  विभिन्न  राज्यों  में  निवल  खपत  दशते  हैं  हानियों  आयात  करने  वाले  राज्यों

 की  स्पत  में  निवल  निर्यात  की  गणना  की  गई

 उग्रवाद  प्रभाजित  क्षेत्रों  में  नियुक्त  किए  जाने

 के  प्रति  अभिच्कछा

 श्री  भिलिन्द  देजरा  :  क्‍या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  कुछ  अधिकारियों  ने  उग्रवाद  तथा  नक्सबाद  से
 प्रभावित

 क्षेत्रों  में  नियुक्त  किए  जाने  के  प्रति  अपनी  अनिच्छा  व्यक्त  की

 तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इस  क्षेत्रों  में  नियुक्ति  स्वीकार  करने  के  लिए  अधिकारियों

 को  प्रेरित  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  प्रस्ताव

 वित्त  मंऋ्रलय  में  राज्य  मंत्री  पथन  कुमार  :

 से  बैंक  और  बीमा  कंपनी  के  अधिकारियों  द्वारा  उग्रवाद  और

 नबसलबाद  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  तैनाती  की  अनिच्छा  व्यक्त  करने  की

 कोई  घटना  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  आई

 जल  विद्युत  संयंत्रों  पर  हिमफदों  के

 पिधलने  का  प्रभाव

 42.  श्री  दुष्यंत  सिंह  :  क्‍या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  हिमालय  के  हिमनदों  के  पिघलने  से  देश  के  जल

 विद्युत  संयंत्रों  को  गंभीर  खतरा  पैदा  हो  गया

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ट्वारा  इस  संबंध  में  कोई  अध्ययन

 किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस स्थिति से निपटने के लिए क्‍या कदम उठाए गए



 101  प्रश्नों  के

 विद्युत  मंत्री  सुशील  कुमार  :  से

 विद्युत  परियोजनाओं  की  आयोजना  में  जल  संबंधी  विश्लेषण  पूर्व  के

 अनुमानित  वर्षा/एन-आफ  आंकड़ों  पर  आधारित  होती

 ग्लेशियरों  के  पिघलने  से  जल  विद्युत  संयंत्रों  पर  पड़ने  वाले  प्रभाव

 पर  कोई  विशिष्ट  अध्ययन  नहीं  किया  गया  हिमालयी  ग्लेशियों

 के  पिघलने  से  ग्लेशियर-संपोषित  नदियों  का  जल-विज्ञान  प्रभावित  हो
 सकता

 जल  संशाधन  मंत्रालय  तथा  केन्द्रीय  जल  आयोग  द्वारा  दी  गई

 सूचना  के  अनुसार  जियोलाजिऋल  सर्व  आफ  इंडिया  ने  ग्लेशियरों  के

 पिघलने  पर  अध्ययन  किए  हैं  और  इन  अध्ययनों  के  आधार  पर  ऐसा

 लगाता  है  कि  ग्लेशियय  खिसक  रहे  इसके  मुख्य  कारण  असामान्य

 गर्मी  के  दौरान  सामान्य  से  अधिक  शीत  आतु  में

 सामान्य  से  कम  ठंढ़क  या  ये  सभी  यदि  ग्लेशियरों  के  खिसकने

 में  तेजी  आ  तो  नदी  के  प्रवाह  में  थोड़ी  कमी  आ  सकती

 किन्तु  यहां  यह  कहना  उचित  है  कि  नदी  .  गह  का  बड़ा  हिस्सा  बफ॑बारी

 और  हिमपात  से  बनता  है  जिसके  वैश्विक  तापमान  में  वृद्धि  होने  से

 बढ़ने  की  संभावना  ग्लेशियरों  के  लगातार  खिसकने  से  हिमालय

 की  नदियों  में  पानी  की  थोड़ी  कमी  हो  सकती  किन्तु  ग्लेशियर

 पिघलाव  का  वृहत  हिस्सा  जून-सितंबर  की  अवधि  में  छूटता  जो

 मानसून  का  समय  इस  प्रकार  ग्लेशियर  के  योगदान  में  होनेवाली

 आंशिक  कमी  की  बेहतर  भानसून  के  द्वारा  क्षतिपूर्ति  हो  सकती

 विद्युत  उत्पादन  तथा  पेयजल  एवं  सिंचाई  संबंधी  जरूरत  को  पूरा

 करने  के  लिए  मानसून  महीनों  के  दौरान  पर्याप्त  जल  संग्रहित  करने

 के  जहां  कहीं  भी  व्यवहार्य  स्थलों  पर  स्टोरेज  परियोजनाएं

 निर्मित  करने  तथा  जल  विनियमिंत  किए  जाने  की  आवश्यकता

 जन  सुविधाओं  को  बंद  किया  जाना

 43.  श्री  अबु  अयीश  मंडल  :  क्या  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह

 बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  देश  में  निम्न  आय

 वर्गों  तथा  मलिन  बस्तियों  की  कई  जन  सुविधाओं  को  बंद  किया  जा

 रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसके  क्‍या  कारण

 और

 सरकार  द्वारा  अब  से  सामुदायिक  जन  सुविधाओं  संबंधी
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 समस्याओं  का  समाधान  करने  के  लिए  क्या  वैकल्पिक  कार्रवाई  की

 गई

 ग्रामिण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चंद्रशेखर  :

 और  स्वच्छता  राज्य  का  विषय  होने  के  कारण  सार्वजनिक

 स्वच्छता  सुविधाओं  की  समाप्ति  से  संबंधित  जानकारी  केन्द्र  स्तर  पर

 नहीं  रखी  जाती

 ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंसामुदायिक  स्वच्छता  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने

 के  लिए  संपूर्ण  स्वच्छता  अभियान  के  अंतर्गत  परियोजनाएं

 अनुमोदेत  की  जाती  शहरी  क्षेत्रों  के  सरकार  ने  जवाहर  लाल

 नेहरू  राष्ट्रीय  शहरी  नवीनीकरण  मिशन  शुरू  किया  है  ताकि  शहरी  गरीबों

 के  लिए  आधारभूत  सुविधा  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  63  चुनिंदा

 शहरों  में  शहरों  और  नगरों  की  सहायता  की  जा  जवाहर  लाल

 नेहरू  राष्ट्रीय  शहरी  नवीनीकरण  मिशन  के  अंतर्गत  शहरों  और  नगरों

 को  जल  निकासी  सामुदायिक

 स्नान-गृहों  इत्यादि  से  संबंधित  परियोजनाओं  सहित  गंदी  बस्तियों  का

 उन्नयन  शुरू  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  दी  जाती  जिन  शहरों

 में  यह  मिशन  नहीं  चलाया  जा  रहा  है  उन  शहरों  में  गंदी  बस्ती  में

 रहने  वालों  के लिए  आधारभूत  सुविधाओं  के  प्रावधान  सहित  गंदी  बस्ती

 का  उन्नयन  करने  के  लिए  समेकित  आवास  और  गंदी  बस्ती  विकास

 कार्यक्रम  शुरू  किया  गया

 आईएचएसडीपी  तीनों  कार्यक्रमों  से संबंधित  परियोजना  रिपोर्ट  राज्य  सरकारों

 से  प्राप्त  की  जाती  हैं  ताकि  इन्हें  केन्द्र  सरकार  स्तर  पर  स्वीकृत/अनुमोदित

 किया  जा

 सेरामिक  टाइल्स  पर  शुल्क

 44.  श्री  ठुम्मर  :

 श्री  जीवाभाई  पटेल  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लघु  औद्योगिक  इकाइयों  ट्वारा  बनाए  जाने  वाले  सेरामिक

 ग्लेण्ड  टाइल्स  पर  उत्पाद  शुल्क  लगाए  जाने  का  प्रावधान

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  लघु  उद्योगों  पर  उत्पाद  शुल्क  की

 छूट  सीमा  में  वृद्धि  करने  का
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 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 आयातित  सेरामिक  टाइल्स  पर  लगाए  जाने  वाले  सीमा  शुल्क
 का  ब्यौरा  क्‍या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 जी

 सेरामिक  ग्लेज्ड  टायल्स  पर  मूल्य  के  अनुसार  16  प्रतिशत

 का  उत्पाद  शुल्क  लगाया  जाता  इस  16  प्रतिशत

 क्रेडिट  की  दर  की  जगह  8  प्रतिशत  क्रेडिट  के

 का  रिआयती  उत्पाद  शुल्क  उन  सभी  सेरामिक  टायल  ईकाईयों  पर  लगाया

 जाता  है  जो  अपनी  भट्ठी  को  जलाने  के  लिये  बिजली  का  प्रयोग

 नहीं  करती  हालांकि  लघु  उद्योग  ईकाईयों  के  लिए  विनिर्दिष्ट  की

 गई  सामान्य  छूट  योजना  के  अंतर्गत  सिरामिक  टायल्स  को  शामिल  नहीं

 किया  गया  सिरामिक  ग्लेण्ड  टायल्स  का  विनिर्माण  करने  वाली

 लघु  उद्योग  ईकाईयों  के  पास  विकल्प  है  कि  वे  चाहे  तो  सिनबैट  क्रडिट

 के  बिना  8%  का  उत्पाद  शुल्क  जमा  करें  या  सिनवैट  के  साथ  16

 प्रतिशत  का  उत्पाद  शुल्क

 लघु  उद्योगों  को  दी  गई  छूट  से  संबंधित  योजना  को  सिरामिक

 टायलों  पर  भी  लागू  किये  जाने  के  लिये  सरकार  को  कई  अभ्यावेदन

 प्राप्त  हुए  इन  अभ्यावेदनों  की  जांच  की  जा  रही

 उपर्युक्त  को  देखते  हुए  यह  प्रश्न  नहीं  उठता

 सिरामिक  टायल्य  पर  10%  की  आधारभूत  कस्टम्स  ड्यूटी
 सी  16%  को  सी  वी  ड्यूटी  जो  कि  उत्पाद  शुल्क  के

 बदले  में  लगायी  जाती  और  4  प्रतिशत  की  अतिरिक्त  कस्टम्स  ड्यूटी
 सी  जो  कि  उत्पाद  कर  योग्य  सामानों  तथा  आयातित  सामानों

 पर  राज्यों  द्वारा  लगाये  गये  राज्य  कर/स्थानीय  कर  आदि  और  इन  पर

 कुल  उत्पाद  शुल्क  और  सीमा  शुल्क  के  3%  की  दर  से  लगाये  जाने
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 वाले  शिक्षा  उपकर  के  अलावा  लगायी  जाती  जब  सिरामिक

 टायल्स  का  विभिन्‍न  वरीयताओं  या  मुक्त  व्यापार  समझौतों  के  अंतर्गत

 आयात  किया  जाता  तो  इस  पर  10%  से  कम  का  रिआयती  आधारभूत

 सीमा  शुल्क  लगाया  जाता

 पूर्वोत्तर  राज्यों  में  जल  विद्युत  परियोजनाएं

 45.  अरुण  कुमार  शर्मा  :  क्‍या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  केंद्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  विभिन

 उपक्रंमों  द्वारा  कुछ  जल  विद्युत  परियोजनाओं  का  सर्वेक्षण  तथा  कार्यान्वयन

 किया  जा  रहा

 यदि  तो  प्रत्येक  परियोजना  के  लिए  निर्धारित

 कुल  संस्थापित  सर्वेक्षण  तथा  कार्य  के  कार्यान्वयन

 की  वर्तमान  स्थिति  क्‍या

 क्या  इन  परियोजनाओं  के  पर्यावरणीय  प्रभाव  का  आकलन

 किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 विद्युत  मंत्री  सुशील  कुमार  :  और  जी

 जैसा  कि  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधकरण  द्वारा  सूचित  किया

 गया  वर्तमान  में  देश  के  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  जो  कि  पूर्वी
 क्षेत्रीय  ग्रिड  से  संबद्ध  है  को  में  विभिन्न  केन्द्रीय  सार्वजनिक

 क्षेत्र  उपक्रमों  द्वारा  निम्नलिखित  जल  विद्युत  परियोजनाओं  का

 सर्वेक्षण  एवं  निष्पादन  किया  जा  रहा

 संगठन  का  नाम  राज्य  अधिष्वपित  क्षमता  टिप्पणी

 )

 1  2  3  4  5

 मेशनल  हाइड्रो  इलेक्ट्रिक  पावर  कारपोरेशन  लिमिटेड  की  परियोजनाएं

 निष्यादनाधीन

 1.  सुबनसिरी  लोअर  अरुणाचल  प्रदेश  2000
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 जे  क््  3  4  5

 स्वीकृति  प्रदान  की  गई  निवेश  निर्णय  कौ  प्रतीक्षा  है

 ज्ञोकतक  डी/एस  मणिपुर  66 Lad

 विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  कौ  गई  है

 दिवांग  अरुणाचल  प्रदेश  3000 प्र

 सर्वेक्षण  एवं  जांच  एवं  के  अंतर्गत

 अरुणाचल  प्रदेश  750  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट

 2008  तक
 तैयार  की  जाएगी

 5...  तवांग-॥  अरुणाचल  प्रदेश  750  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट

 2008  तक

 तैयार  की  जाएगी

 6-  सुबनसिरी  अपर  अरुणाचल  प्रदेश  2000  पर्यावरण  एवं  वन  मंत्रालय

 समस्या

 7.  सुबनसिरी  मध्य  अरुणाचल  प्रदेश  1600  एमओईएफ  समस्या

 मेशनल  अर्मल  पावर  कारपोरेशन  लिमिटेड  कौ  परियोजनाएं

 सर्वेक्षण  एवं  जांचाधीन

 1...  एटालिन  अरुणाचल  प्रदेश  4000  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  जून
 2009  तक  तैयार  की  जाएगी

 2  अतुनली  अरुणाचल  प्रदेश  500  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  जून

 ॥॒  2009  तक  तैयार  की  जाएगी

 नार्थ  इस्टंन  इलैक्टरिक्‌  पावर  कारपोरेशन  लिमिटेड  की  परियोजनाएं

 कार्यान्वयनाभीन

 +  कमेंग  अरुणाचल  प्रदेश  600

 2...  तुरियल  .  मिजोरम  60  कार्य  वर्तमान  में  रूका  हुआ  है

 स्वीकृति  प्रदान
 की  गई  क्विश  निर्णय  कौ  प्रतीक्षा  है

 पर  तिपाइमुख  मनिपुर  1500
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 ््के  उ  ही  रु  पा

 डौपीआर  तैयार  की  गई  है

 4  पोरे  अरुणाचल  प्रदेश  110

 5.  मावहू  मेघालय  90

 सर्वेश्ूण  एवं  जांचाभीन

 6.  अरुणाचल  प्रदेश  1120  समस्या

 निर्धारित  कुल  अधिष्ठापित  समय  विशेषज्ञ  एजेंसी  के  माध्यम  से  किया  जाता  पर्यावरण

 एवं  जांच  की  वर्तमान  स्थिति  तथा  प्रत्येक  परियोजना  का  निष्पादन  कार्य  एवं  वन  मंत्रालय  अधिसूचनाओं  के  प्रावधानों

 संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  के  परियोजना  के  निर्माण  को  आरंभ  करने  से  पूर्व  एक

 ॥  व्यापक  पर्यावरणीय  प्रभाव  अध्ययन  किए  जाने  तथा

 से  इन  सभी  परियोजनाओं  के  पर्यावरणीय  प्रभाव  विभिन्‍न  वैधानिक  एजेंसियों  की  स्वीकृति  प्राप्त  करनी  आवश्यक

 का  एक  व्यापक  अध्ययन  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार

 विवरण

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  केद्रीय  क्षेत्र  में  स्कीम  के  ब्यौरे

 स्कीम  का  नाम  क्षमता  नदी  राज्य  जिला  प्रकार  स्थिति

 1  2  3  4  5  6  7  8

 1...  सुबानसिरी  लोअर  2000  सुबानसरी  अरुणाचल  लोअर  स्टोरेज  2011-12  में  शुरू

 प्रदेश  सुबानसिरी  होने  की  संभावना  16.7.2003

 को  पर्यावरण  द्वारा  स्वीकृत  और

 12.10.2004  को  बन  द्वारा

 नवीनतम  लागत  6176.81  करोड

 रुपये

 2.  750  तवांग  अरुणाचल  तथांग  आरओआर  एनएचपीसी  और  अरुणाचल  प्रदेश

 प्रदेश  सरकार  के  बीच  संशोधित  एमओए

 24.6.2007  को  हस्ताक्षरित  किया

 गया  पर्यावरण  एवं  वन  मंत्रालय

 ने  प्रस्तावित  स्थलों  में  पूर्वनिर्माण
 गतिविधियों  के  लिए  स्वीकृति  प्रदान

 की  06  मूल्य  स्तर
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 6  7  8 के  ही  मम  पता

 पर  3172.37  करोड़  रुपये

 की  अनुमानित  विस्तृत

 परियोजना  रिपोर्ट  की  तैयारी  निर्धारित

 3.  तवांग-॥  750  तवांग  अरुणाचल  तवांग  आरओआर  एनएचपीसी  और  अरूणाचल  प्रदेश

 प्रदेश  सरकार  के  बीच  संशोधित  एमओए

 24.6.2007  को  हस्ताक्षरित  किया

 गया  पर्यावरण  एवं  बन  मंत्रालय

 ने  प्रस्तावित  स्थलों  में  पूर्वनिर्माण

 गतिविधियों  के  लिए  स्वीकृति  प्रदान

 की  06  मूल्य  स्तर

 पर  3008.27  करोड़  रुपये

 की  अनुमानित  विस्तृत

 परियोजना  रिपोर्ट  की  तैयारी  निर्धारित

 4.  सुआनसिरी  मिडेल  1600  कमला  अरुणाचल  लोअर  स्टोरेज  02  मूल्य  स्तर  पर  6406.18

 प्रदेश  सुबानसिरी  करोड़  रुपये  की  अनुमानित

 स्थल  स्वीकृति  पर्यावरण  एवं  बन

 मंत्रालय  द्वारा  प्रदान  नहीं  की  गई

 मामला  मानमीय  ठच्यतम

 न्यायालय  नैशनल  बोर्ड  आफ

 वाइल्ड  लाइफ  में

 लंबित

 5.  सूबानसिरी  अपर  2000  सुबानसरी  अरुणाचल  लोअर  स्टेरेज  02  मूल्य  स्तर  पर  8753.06

 प्रदेश  सुबानसिरी  करोड़  रुपये  कौ  अनुमानित

 स्थल  स्वीकृति  पर्यावरण  एवं  बन

 मंत्रालय  द्वारा  प्रदान  नहीं  की  गई

 मामला  उच्चतम

 न्यायालय  जैशनल  बोर्ड  आफ

 वाइल्ड  लाइफ  में

 लंबित

 6.  दिबांग  एमपीपी  3000  दिबांग  अरूणाचल  दिबांग  स्टोरेज  05  मूल्य  स्तर  पर

 प्रदेश  14530.48  करोड़  रुपये  की

 अनुमानित  लागत  से  लिए  विस्तृत



 7.  लोकतक  डी/एस

 8...  इटालिन

 9.  एटूलिनी

 नीपका

 10.  कार्मेंग

 11.  वूरियल

 परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  की  गई

 एमओए  24.6.2007  को  हस्ताक्षरित

 किया  गया  ईओए/ईएसपी  रिपोर्ट

 13.2.07  को  पर्यावरण  एवं  बन

 मंत्रालय  को  प्रस्तुत  की  गई

 परियोजना  को  06  मूल्य

 स्तर  पर  867.67  करोड़  रुपये  की

 अनुमानित  लागत  के  लिए

 2006  में  स्वीकृति  प्रदान  की  गई

 सर्वेक्षण  एवं  जांच  के  अंतर्गत

 06  में  समझौता  ज्ञापन

 हस्ताक्षरित  किया  03

 मूल्य  स्तर  पर  14069.14  करोड  की

 अनुमानित  विस्तृत  परियोजना

 रिपोर्ट  की  तैयारी  09  में

 निर्धारित

 एवं  जांच  के  अंतर्गत

 06  में  समझौता  ज्ञापन

 हस्ताक्षरेत  किया  03

 मूल्य  स्तर  पर  2725.26  करोड़  की

 अनुमानित  विस्तृत  परियोजना

 रिपोर्ट  की  तैयारी  09  में

 निर्धारित

 नवीनतम  लागत

 2496.90  करोड़  2010-11

 में  शुरू  होने  की  संभावना

 नवीनतम  अधिक  मूल्य  689.81

 करोड़  रुपये  तूरियल  क्राप

 कम्पेनशेसन  क्लेमेंट
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 12.

 13.  पोरे

 14.  माहू

 15.  तिपाईमुख

 कुल

 1120

 110

 16146

 कार्मेंग

 उमियू

 बराक

 अरुणाचल  पश्चिमी  आरओआर

 प्रदेश  कार्मेंग

 अरुणाचल  पापूमपरोा  आरओआर

 प्रदेश

 मेघालय  ईस्ट  खासी  आरऔआर

 हिल्स

 मणिपुर  चूराचंद्र  स्टोरेज

 8

 ट्वारा  स्थानीय  आंदोलन  के  कारण

 कार्य  रुका  हुआ  है  जो  कि  फसल

 मुआवजे  के  विरूद्ध  भुगतान  की  मांग

 करते  कानून  एवं  न्याय  स्थिति
 तथा  परियोजना  की  लागत  में

 संभाषित  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते

 परियोजना  की  आर्थिक

 व्यवहार्यता  एवं  निरंतरता  के  मामले

 की  समीक्षा  विद्युत  मंत्रालय  ट्वांरा  की

 जा  रही

 पर्यावरण  वन  मंत्रालय  समस्या

 आरक्षित  सर्वेक्षण  एवं

 जांच  शुरू  की  03

 मूल्य  स्तर  पर  अनुमानित  लागत

 3372.45  करोड़

 05  मूल्य  स्तर  पर

 624.87  करोड़  रुपये  की  अनुमानित

 लागत  के  लिए  तैयार  की  गई  विस्तृत

 परियोजना

 07  मूल्य  स्तर  पर  406.22

 करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत

 के  लिए  तैयार  की  गई  विस्तृत
 परियोजना

 परियोजना  को  02  मूल्य
 स्तर  पर  5163.86  करोड़  रुपये  कौ

 अनुमानित  लागत  के  लिए  जुलाई

 2003  में  स्वीकृति  प्रदान  की  गई

 संशोधित  लागत  04

 मूल्य  स्‍तर  पर  05  मैं

 6701.97  करोड़  रुपये  के  लिए

 स्वीकृत  की  दूसरी  पीआईबी

 31.1.06  को  इसे  एमओईएफ

 ट्वारा  अभी  स्वीकृत  किया  जाता
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 उपयोग  प्रमाण-पत्र  प्राप्त  नहीं  होना

 46...  श्री  रघुनाथ  ज्ञा  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  कुछ  ऐसे  मामले  हुए  हैं  जिनमें  मंत्रालयों  तथा  सांविधिक

 निकायों  से  पूर्ववर्ती  किस्तों  के  लिए  उपयोग  प्रमाण-पत्र  प्राप्त  किए

 बिना  उन्हें  निधियां  जारी  कर  दी  गई

 यदि  तो  पिछले  दो  वित्तीय  वर्षों  के  लिए  तत्संबंधी

 वर्ष-वार  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  संबंध  में  केंद्र  सरकार  द्वारा  क्‍या  सुधारात्मक  उपाय

 किए  गए

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पवन  कुमार  :

 और  भारत  के  नियंत्रक  तथा  महालेखापरीक्षक  के  प्रतिवेदनों  के

 वित्तीय  वर्ष  2004-05  में  परमाणु  नागर

 रसायन  एवं  विधि  एवं  न्याय  और  पर्यटन

 विभाग  द्वारा  258  बकाया  उपयोग  प्रमाण-पत्र  जिनमें  कुल  88.48  करोड़

 रुपए  की  राशि  अंतर्निष्ठित  प्राप्त  किए  बिना  कुल  147.28  करोड़

 रुपए  की  राशि  जारी  की  गई  साथ  वित्तीय  वर्ष  2005-06

 में  स्वास्थ्य  एवं  परियार  गृह  विधि  न्याय  एवं  कंपनी  कार्य

 मंत्रालय/विभाग  और  आर्थिक  कार्य  विभाग  द्वारा  322  बकाया

 उपयोग  प्रमाण-पत्र  जिनमें  71.38  करोड़  रुपए  की  राशि  अंतर्निहित

 प्राप्त  किए  बिना  56.72  करोड़  रुपए  के  अनुदान  जारी  किए  गए

 सामान्य  वित्त  2005  के  नियम  212(1)  के

 अनुसार  अनावर्ती  अनुदानों  के  संबंध  में  यह  अनिवार्य  है  कि  ऐसे

 अनुदान  प्राप्त  करने  वाले  संस्थान/संगठन  को  वित्त  वर्ष  समाप्त  होने

 के  12  माह  के  भीतर  उपयोग  प्रमाण-पत्र  प्रस्तुत  कर  देने  चाहिए

 और  ऐसा  न  करने  पर  मंत्नालय/विभाग  के  पास  यह  विकल्प  रहता

 है  कि  वह  सरकार  से  भविष्य  में  किसी  प्रकार  का  अनुदान  दिए

 जाने  के  लिए  ऐसी  संस्था  अथवा  संगठन  को  काली  सूची  में  डालकर

 उसे  अनुदान  से  वंचित  कर  इसके  आवर्ती  अनुदानों

 के  संबंध  मंत्रालयों/विभागों  को  परवर्ती  वित्तीय  वर्षों  के  लिए

 स्वीकृत  राशि  तभी  जारी  करनी  चाहिए  जब  कि  पिछले  वित्तीय  वर्ष

 के  अनुदानों  के  संबंध  में  अनंतिम  आधारपर  आयोग  प्रमाण-पत्र  प्रस्तुत

 कर  दिए  गए  परवर्ती  वित्तीय  वर्ष  के  लिए  स्वीकूत  कुल  राशि
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 के  75%  से  अधिक  का  सहायता  अनुदान  तभी  जारी  किया  जाएगा

 जबकि  पिछले  वर्ष  में  जारी  किए  गए  सहायता  अनुदान  से  संबंधित

 उपयोग  प्रमाण-पत्र  और  वार्षिक  लेखापरीक्षित  विवरण  संबंधित

 मंत्रालयों/विभागों  को  उसकी  संतुष्टि  के  अनुसार  प्रस्तुत  कर  दिए  गए

 संबंधित  मंत्रालयों/विभागों  को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि

 संगठनों/सांविधिक  निकार्यो/संस्थाओं  को  अनुदान  जारी  करने  से  पूर्व  सामान्य

 वित्तीय  नियमावली  के  प्रावधानों  का  दृढ़तापूर्वक  पालन  किया  वित्त

 प्रशासनिक  मंत्रालयों/विभागों  को समय-समय  पर  यह  सुनिश्चित

 करने  का  परामर्श  देता  रहा  है  कि  पिछले  अनुदानों  के  संबंध  में  जब

 तक  उपयोग  प्रमाण-पत्र  प्राप्त  न  हो  नए  अनुदान  जारी  न  किए

 बैंकों  में  डकंती

 47.  श्री  रघुनाथ  सिंह  शाक्य  :

 श्री  हेमलाल  मुर्मू  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  और  चालू  वर्ष  के  दौरान  आज  की  तिथि

 तक  देश  के  प्रत्येक  राज्य  और  संघ  राज्थ  क्षेत्र  में  सरकार  के  नियंत्रणाधीन

 बैंकों  और  अन्य  वित्तीय  संस्थानों  में  डकैती  और  लूटपाट  की  घटनाओं

 का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  बैंकों  और  वित्तीय  संस्थानों  में  डकती  और

 लूटपाट  की  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  कोई  प्रभावी  कदम  उठाए

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पवन  कुमार  :

 बैंकों  द्वारा  भारतीय  रिजर्व  बैंक  को  दी  गयी  सूचना  के  अनुसार  वर्ष

 2004,  2005,  2006  और  जून  2007  तक  के  दौरान  राज्यवार  डकंती

 की  घटनाएं  और  उनमें  शामिल  लूट  की  रकम  संलग्न  विवरण  में  दी

 गयी

 और  बैंक  शाखाओं  में  सुरक्षा  व्यवस्था  की  जिम्मेदारी
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 मुख्य  रूप  से  बैंकों  की  भारतीय  रिजर्व  बैंक  समय-समय  पर  आयोजित

 राज्य  स्तरीय  सुरक्षा  समिति  बैठकों  में  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा

 क्रियान्वित  सुरक्षा  उपायों  की  समीक्षा  करता  बैंकरों  और  वरिष्ठ

 पुलिस  अधिकारियों  सहित  राज्य  सरकार  के  अधिकारियों  का  इन  बैठकों

 में  भाग  लेना  जरूरी  समिति  राज्य  में  सुरक्षा  माहौल  का  जायजा

 लेती  है  तथा  बैंकों  को  आवश्यक  निर्देश  देती  भारतीय  बैंक  संघ

 ने  में  सुरक्षा  प्रबंधों  की  समीक्षा  के  लिए  कार्य  समूह  की

 शीर्षक  रिपोर्ट  के  रूप  में  विस्तृत  दिशानिर्देश  जारी  किए  रिपोर्ट

 19  1929

 $
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 में  किसी  शाखा  के  जोखिम॑  का  मूल्याकंत  करने  के  उपाय  दिए  गए

 हैं  और  शाखा  की  सुरक्षा  के  लिए  आवश्यक  सुरक्षा  गार्डों  की  संख्या

 तय  की  गयी  बैंकों  न ेजोखिम  के  कारणों  के  आधार  पर  शाखाओं

 का  वर्गीकरण  किया  है  और  जहां  जरूरी  है  वहां  सशस्त्र  गार्डों  की

 तैनाती  की  है  और  चोरी/डकैती  रोकने  के  उपकरण  लगाए  शाखाओं

 में  सुरक्षा  प्रबंधों  के  लिए  अन्य  सुरक्षा  उपक्रमों  के  अलावा  अलार्म

 टाइम  लाक  उपकरण  और  सीसीटीवी  प्रणाली  भी  मुहैया  करवाई

 गयी

 विवरण

 2004,  2005,  2006  और  2007  तक  के  दौरान  डकैती  की  राण्यवार  घटनाएं

 वर्ष  2004  2005

 राशि

 त  2  3  4

 आंध्र  प्रदेश  5.00  2

 अरुणाचल  प्रदेश  0  0  2

 असम  0  0  2

 बिहार  20  179.60  19

 छत्तीसगढ़  ०0  0  0

 गुजरात  2  473  0

 हरियाणा  3  6.99  8

 जम्मू  एवं  कश्मीर  त  ३6-67  2

 झारखंड  व  83.58  7

 कर्नाटक  0  0  0

 लाख  रुपये

 2006  2007

 राशि  सं  राशि  राशि

 5  6  7  8  9

 67.36  ०  0  0  0

 20.00  0  0  0  0

 4.50  5  16.89  0  ०

 69.93  4  62.00  4  24.60

 ०  1  5.00  2  6.09

 0  0  0  ०  0

 35.76  ०  ०  त  1.30

 28.19  0  0  0  0

 43.30  10  6474  5
 6-3

 0  त  7.70  ०0  0



 त  2  3  4  5  6  7  8  9

 मध्य  प्रदेश  ०  ०  0  0  2  3.12  2  5.77

 महाराष्ट्र  त  2.57  5  32.71  0  0  त  10.00

 उड़ीसा  त  12.68  4  40.84  6  56.10  3  253.94

 पंजाब  2  17.55  3  71.47  5  9.41  1  7.00

 राजस्थान  0  0  3  29.65  0  ०  त  1.70

 तमिलनाडु  0  0  त  10.00  0  0  0  0

 उत्तर  प्रदेश  त  6-49  3  9.83  5  46.12  2  3.88

 उत्तरांचल  2  32.02  2  4.41  ०  ०  व  6-22

 पश्चिम  बंगाल  7  66.22  7  144.83  7  55.06  4  "60.20

 कुल  52  454.10  70  582.78  56.  (326-14  27  386.79

 उपर्युक्त  आंकड़े  बैंकों  के  वित्तीय  संस्थाओं  के  आंकड़े  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  पास  उपलब्ध  नहीं

 राष्ट्रीय  शहरी  नौति  क्‍या  सरकार  ने  इस  नीति  के  लिए  कोई  लक्ष्य  निर्धारित
 ह

 किये

 48.  श्री  महेश  कनोडीया  :

 श्री  अभौर  औधरी  :  यदि  तो  चालू  वर्ष  के  दौरान  इन  लक्ष्यों  की  प्राप्ति

 श्री  उदय  सिंह  :  के  लिए  इस  नीति  हेतु  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई  और

 श्री  भूपेन्र  सिंह  सोलंकौ  :
 |

 औ  सनत  कुमार  मंडल  :
 (2)  यह  नीति  कब  तक  क्रियान्वित  की  जाने  की  संभावना

 हु  शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजय
 :

 क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ञै

 से  (5)  प्रश्न  नहीं
 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  के  शहरी  क्षेत्रों  के  व्यापक

 एवं  नियमित  विकास  के  लिए  एक  दीर्घकालिक  राष्ट्रीय  शहरी  नीति  भारतीय  शेयर  बाजार  में  बड़ी  और

 तैयार  करने  का  लघु  संस्थाओं  कौ  शेयरभारिता

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  +.  श्री  राजीव  रंजन  सिंह  :
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 श्री  रामजीलाल  सुमन  :

 श्री  करणाकर  रेड्डी  :

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  शेयर  बाजार  में  प्रमुख  भरेलू  और  विदेशी  वित्तीय

 संस्थाओं  एवं  अन्य  निकार्यों  सहित  निवेशकों  की  शेयर  पूंजी  चिन्ताजनक

 स्तर  पर  पहुंच  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्‍या

 क्‍या  उपरोक्त  बाजार  में  छोटे  भारतीय  निवेशकों  की  शेयर

 पूंजी  का  स्तर  दयनीय  ही  रहा  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पथन  कुमार  :

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 बड़ोदग  और  सूरत  के

 लिए  सुविधाएं

 50.  श्री  जौवाभाई  पटैल  :

 श्री  काशौराम  राणा  :

 क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  2001  की  जनगणना  के  आधार  पर  अहमदावाद  को

 बृहत  शहर  और  वड़ोदरा  एवं  सूरत  को  दस  लाख  से  ज्यादा  आबादी

 वाले  शहरों  के  रूप  में  वर्गीकृत  किया  गया

 यदि  तो  वृह्त  शहर  और  दस  लाख  से  ज्यादा  आबादी

 वाले  शहरों  के  रूप  में  वर्गीकृत  होने  की  वजह  से  उक्त  शहरों  को

 प्रदान  की  जाने  वाली  सुविधाओं  का  थ्यौरा  क्‍या

 आज  की  तिथि  तक  उक्त  शहरों  को  प्रदान  की  गई  सुविधाओं
 का  ब्यौरा  क्‍या  और

 ह

 इन  सुविधाओं  को  प्रदान  करने  पर  कुल  कितना  व्यय  हुआ
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 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजय  :
 2001  कौ  जनगणना  के  आधार  पर  जवाहरलाल  नेहरू

 राष्ट्रीय  शहरी  नवीकरण  मिशन  के  अंतर्गत  अहमदाबाद

 को  मेगा  शहर  के  रूप  में  तथा  वड़ोदरा  व  सूरत  को  10  लाख  से

 अधिक  आबादी  वाले  शहरों  की  श्रेणी  में  रखा  गया

 शहरी  अवस्थापना  व  शासन  संबंधी  उप  के

 निम्नलिखित  से  संबंधित  परियोजनाएं  सहायता  हेतु  स्वीकार  की

 ()  शहरी  नवीकरण  अर्थात  आंतरिक  शहरी  क्षेत्रों  का
 ':

 पुनर्विकास  तंग  गलियों  को  चौड़ा  भीड़भाड

 कम  करने  के  लिए  औद्योगिक/व्यवसायिक  प्रतिष्ठनों  को

 नान-कन्फोर्मिंग  से  कन्फोर्मिंग  क्षेत्रों  में  स्थानांतरित

 पुरानी  व  टूटी-फूटी  पानी  की  पाहपों  के  स्थान  पर  नई/अधिक

 क्षमता  वाली  पानी  की  पाएपें  जल

 निकासी/कचरा  निपटान  प्रणाली  आदि  का  नवीकरण  आदि

 शामिल

 (i)  जल  आपूर्ति  संयंत्र  तथा  सफाई

 (8)  सीवरेज  तथा  कचरा

 (४)  गालॉं/बरसाती  पानी  की  गालियों  का  गिर्माण  एवं

 मरम्मत  ।

 (४)  राजमार्ग/एक्सप्रेसवे/एमआरटौएस/मैट्रो  परियोजनाओं

 सहित  शहरी

 सरकारी  निजी  भागीदारी  के  आधार  पर  पार्किंग

 क्षेत्र

 हेरीटैज  क्षेत्रों  का

 (५४)  मृदा  अपरदन/भूस्खलग,  केवल  उन  घिशेष  श्रेणी  वाले  राज्यों

 में  जहां  ये  समस्याएं  सामान्य  की  रोकथाम  तथा

 (ix)  जल  निकायों  का

 और  अब  तक  उक्त  नगरों  में  39  विस्तृत  परियोजना

 रिपोर्ट  अनुमोदित  की  गई  अब  तक  21211.05'  लाख  की  केश्रीय

 अंश  निर्मुक्त  किया  गया  विवरण  संलग्न
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 एनटौपीसी  द्वारा  नवीकरणीय  ऊर्णा  उत्पादन  कौ  विद्युत  परियोजनाएं

 51...  श्री  असुदेव  आचार्य  :  52...  श्री  रामदास  आठथचले  :

 श्री  आनंदराध  जिठेथा  अडसूल  :  श्री  चुएल  ओराम  ;

 श्री  अघलराध  पाटील  शियाजीराब  :

 क्या  चबिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  ने  देश  में

 नवीकरणीय  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  एशियाई  विकास  बैंक

 के  साथ  किसी  समझौता  ज्ञापन  हस्ताक्षर  किये  हैं  जैसा  कि  दिनांक

 27  2007  के  लाइनਂ  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  उठाए  गए/उठाएं  जाने  वाले

 कदम  क्‍या

 विद्युत  मंत्री  सुशील  कुमार  :  से  एनटीपीसी

 ने  नवीकरणीय  विद्युत  का  उत्पादन  शुरू  करने  के  लिए  23

 2007  को  एशियाई  विकास  बैंक  के  साथ  एक  समझौता  ज्ञापन

 पर  हस्ताक्षर  किए

 एनटीपीसी  तथा  एडीबी  के  बीच  हस्ताक्षरित  समझौता  ज्ञापन

 का  उद्देश्य  एनटीपीसी  एवं  सरकारी  द्वारा  50%
 तक  की  इक्विटी  शेयर  होल्डिंग  तथा  शेष  इक्विटी  शेयर  होल्डिंग  अन्य

 कुशल  निवेशकों  द्वारा  प्रदान  करते  हुए  एक  संयुक्त  उद्यम  गठित  करना

 कुशल  निवेशकों  का  चयन  एनटीपीसी  तथा  एडीबी  ट्वारा  किया

 कुछ  शर्तों  को  पूरा  करने  के  पश्चात्‌  एडीबी  द्वारा  बाद  में

 20%  स्टैक  अधिग्रहण  किए  जाने  की  आशा

 संयुक्त  उद्यम  कंपनी  एक  जेनरेटिंग  कंपनी  होगी  तथा  अगले  तीन

 वर्षों  मे ंलगभग  500  मेगावाट  नवीकरणीय  ऊर्जा  का  उत्पादन  एवं  स्वामित्व

 आरंभ  में  व्यवसाय  के  अंतर्गत  मुख्य  रूप  से  पवन

 लघु  एवं  अति  लघु  जल  विद्युत  परियोजनाओं  पर  ध्यान  केंद्रित

 किंतु  बाद  में  इसके  अंतर्गत  औद्योगिक  अवशिष्ट

 से  तैयार  जैवकौय  कचरा  तथा  जैव  ईंधन  परियोजना
 जैसे  गवीकरणीय  विद्युत  उत्पादन  स्रौत्तो ंको

 भी  शामिल  किया  जा  सकता

 क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  ने  देश  में

 अपने  ताप  विद्युत  संयंत्रों  के  कार्य-निष्पादन  की  समीक्षा  की

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्य-वार  प्रत्येक

 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  संयंत्र  का  निर्धारित  लक्ष्य  और  वास्तविक  विद्युत

 उत्पादन  कितना

 क्या  उड़ीसा  में  कानिहा  ताप  विद्युत  संयंत्र  ने  उक्त  अवधि

 के  दौरान  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  को  पूरा  नहीं

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 (2)  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कया  कदम  उठाए

 विद्युत  मंत्री  सुशील  कुमार  :  और  एनटीपीसी

 प्रबंधन  द्वारा  आंतरिक  निष्पादन  की  समीक्षा  नियमित  आधार  पर  की

 जाने  वाली  समीक्षा  का  अभिन  अंग  है  और  नवरत्न  कंपनियों  के

 लिए  निर्धारित  दिशा-निर्देशों  के  अनुसार  विद्युत  मंत्रालय  द्वारा  एनटीपीसी

 के  निष्पादन  की  तिमाही  समीक्षा  की  जाती  केंद्रीय  विद्युत
 प्राधिकरण  द्वारा  निर्धारित  लक्ष्यों  की  तुलना  में  पिछले  तीन  वर्षों  के

 दौरान  एनटीपीसी  द्वारा  किया  गया  विद्युत  उत्पादन  संबंधी  विवरण

 संलग्न

 से  (5)  वर्ष  2004-05  के  दौरान  द्वारा  तय  लक्ष्यों

 कौ  तुलना  में  तलचर  कानिषहा  विद्युत  केन्द्र  में  154  मिलियन  यूनिट
 उत्पादन  कम  जिसके  पीछे  कोयला  आपूर्ति  में  कमी  रहने  का

 कारण  निहित  तलचर  कानिषह्ाम  के  लिए  कोयले  की  पर्याप्त  आपूर्ति

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  और  चिध्ुत  मंत्रालय  द्वारा  कोयले

 के  आयात  पर  कड़ी  निगरानी  के  रूप  में  आवश्यक  कदम  उठाए  जा

 रहे  हैं  ताकि  लक्षित  विद्युत  उत्पादन  हासिल  किया  जा

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  तलचर  कानिहा  को  प्राप्त  हुए  देशी

 एवं  आयातित  कौयले  की  मात्रा  संबंधी  विवरण  निम्नवत



 i

 तालचेर

 तालचेर

 टंडा  उत्तर  प्रदेश

 सीईए  लक्ष्य

 3

 22818

 13.  प्रश्नों  के  19  1929  लिखित  134

 वर्ष  देशी  कोयला  आयातित  कोयला  1  2  3

 +  2  3  2006-07  1,57 08,788  731,712

 2004-05  1,15,41#26  शून्य  तलचर  कामिषहा  ताप  विद्युत  संयंत्र  ने  द्वारा

 वर्ष  2005-06  और  2006-07  की  अवधि  के  लिए  तय  विद्युत  उत्पादन

 200
 ७

 13216680  18259  के  लक्ष्य  को  प्राप  कर  लिया

 पिवरण

 एनटीपीसी  विद्युत  संयंत्रों  का  निष्पादन

 द्वारा  तब  लक्ष्य  एवं  वास्तविक  बविश्युत  उत्पादन

 2004-05,  2005-06  थ  2006-07

 स्टैशन  राज्य  2005-06  2004-05

 वास्तविक  सौईए  लक्ष्य  वास्तथिक  सीईए  लक्ष्य  वास्तविक

 4  $  6  7  8

 14687  1465S  15503  15200  15803

 16500  15700  16001  16050  17050

 20248  19019  19691  16800  17172

 11399  11250  11464  10992  9701

 20150  16940  18305  16800  17821

 16100  10868  10591  8050  7909

 7559  6300  म्ण्बा  6300  6781

 म्ण्बा  6340  6768  6300  6831

 6579  6180  6572  ५950  6062

 23656  20283  21185  16400  16246

 3550  3034  3530  2850  3197

 3513  2930  3330  2800  3318
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 त  2  3  4  5  6  7  8

 अिी-+ववलन६ुससनं:-सकस  सफफनजसफसससजफक्‍अअ-ससः:सससी  तार  फससससकसस्‍  बससससफसलकफफकफअफफससफजफफअअफअअउ5अ  टडडसअउअल  उस  अक्‍क्‍_सफचक्‍कणइ  चइचचच  भ:थ।ण  क्‍्ेॉ॑ेच  5

 सिम्हाद्री  आंध्र  प्रदेश  7570  8068  7500  7742  7500  8123

 बदरपुर  दिल्ली  5250  5306  5209  5380  5400  5463

 जीए/तरल  ईंधन  आधारित  विद्युत  परियोजनाएं

 अंता  राजस्थान  2770  2941  2739  2809  2950  2785

 औरैया  उत्तर  प्रदेश  4400  4614  4210  4282  4350  4118

 दादरी  उत्तर  प्रदेश  5500  5596  5112  5394  5450  5457
 न्‍

 हरियाणा  2850  2831  2656  2953  2900  3162

 कवास
 '

 गुजरात  3700  3629  3300  2884  4000  2622

 गांधार  गुजरात  4300  4555  3868  4478  ३३00  4032

 कायमकुलम  केरल  1480  1137  1574  358  2050  622

 और  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  के  अपवंचन

 को  नियंत्रित  करने  के  लिए  उठाये  गये  कदमों  ये  शामिल
 केंद्रीय  उत्पाद  शुल्क  अपबंचन  .

 -  .  अवरोधक  उपाय  जिसमें  उन  निर्धारितियों  पर  कतिपय  प्रतिबंध

 लगाये  गये  हैं  जिनके  खिलाफ  10  लाख  से  अधिक

 के  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  अपवंचन  के  मामले  दर्ज

 53.  श्री  अन्रभूषण  सिंह  :

 श्री  निखिल  कुमार  :

 क्या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 -  व्यापार  और  उद्योग  में  जागरूकता  बढ़ाने  के  अवरोधक

 क्या  पिछले  और  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  केन्द्रीय  उत्पाद  प्रावधानों  का  प्रचार

 शुल्क  के  संग्रहण  में  बहुत  गिरावट  दर्ज  की  गई
 -  उच्च  प्रभाव  वाली  लैखा  परीक्षा  को

 यदि  तो  उत्पाद  शुल्क  क॑  संग्रहण  में  भारी  गिरावट

 के  लिए  कौन  से  कारक  जिम्मेवार
 -

 मुखबिर  नेटवर्क  को  सुदृढ़

 .  क्‍या  सरकार  ने  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  के  अपवंचकों  पर  -  विशेष  विशेष  क्षेत्रों  और  विशेष  उद्योगों  के  लिए
 लगाम  लगाने  का  निर्णय  लिया  और  रणनीतिक  आसूचना  का  विकास

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  -  कार्य  प्रणाली  परिपत्रों  को जारी  करके  आसूचना  का

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  त्वरित  परिवहन  प्रणाली
 और  गत  वित्त  वर्ष  के  दौरान  उत्पाद  शुल्क

 के  संग्रहण  में  5.8%  और  चालू  वित्त  वर्ष  6.0%  54...  श्री  किसनभाई  पटेल  :

 की  वृद्धि  हुई  श्री  सुग्रीव  सिंह  :



 137  प्रश्नों  के

 श्री  एकनाथ  महादेव  गायकवाड  :

 श्रीमती  निवेदिता  माने  :

 क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  पेट्रोल  और  डीजल  पर  स्थानीय

 उपकर  लगाकर  देश  के  विभिन्न  शहरों  में  त्वरित  परिवहन  प्रणाली  के

 लिए  अवसंरचना  में  सुधार  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  ने  देश  में  इस  परिवहन  प्रणाली  की  स्थापना

 पर  होने  थाले  खर्च  का  कोई  आकलन  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो

 इसके  क्‍या  कारण

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजय  :

 इस  ऐसे  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  किया  जा  रहा ह

 प्रश्न  नहीं

 (4)  और  ॥7र्वी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  छोटे  और  मझौले

 कस्बों  (1-5  लाख  आबादी  वाले  5  से  10  लाख  तक  की

 आबादी  वाले  शहरों  तथा  10  से  40  लाख  तक  की  आबादी  वालों

 शहरों  और  40  लाख  से  अधिक  आबादी  वाले  की  गतिशीलता

 की  जरूरतों  के  लिए  निवेश  का  आकलन  किया  गया  है  जिसमें  पैदल

 चलने  की  व्यवस्था  गैर-मोटरयुक्त  सड़कों  की  क्वालिटी

 में  सुधार  कुछ  भीड़-भाड़  वाले  क्षेत्रों  से भीड-भाड  खत्म

 व्यस्त  चौराहों  का  पार्किंग  स्थलों  का  प्रावधान  आधुनिक

 नगर  जस  सेवा  शुरू  द्ुत  जन  परिवहन  प्रणाली  (सड़क/रेल

 शुरू  करने  आदि  में  निवेश  करना  शामिल  ॥वीं  योजना

 के  दौरान  इन  विभिन्‍न  श्रेणियों  में  अनुमानित  निवेश  की  आवश्यकता

 इस  प्रकार  हैं  :-

 धनराशि  की  आवश्यकता  करोड़  रुपये  में

 ः  2

 परिवहन  आयोजना  और  क्षमता  निर्माण  350

 0.1-0.5  मिलियन  शहर  7 A400

 19  1929

 1  2

 0.5-  मिलियन  शहर  7,800

 1-4  मिलियन  शहर  26,040

 4  मिलियन  से  अधिक  आबादी  वाले  शहर  21,000
 *

 मेगा  शहरों  के  लिए  द्वुत  जन  परिवहन  32,000

 नवीनतम  आधुनिक  बरसे  ३8,000

 कुल
 1,32,590

 ]

 झारखंड  में  परिसीमन  प्रक्रिया

 55...  श्री  हेमलाल  मुर्मूं  :  क्या  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  परिसीमन  आधोग  द्वारा  की  जाने  वाली

 परिसीमन  प्रक्रिया  के  संदर्भ  विशेषकर  झारखंड  से  लोक  सभा  और

 राज्यों  की  विधान  सभाओं  में  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजातियों

 के  लिए  आरक्षिण  सीटों  के  संबंध  में  पूर्व  स्थिति  को  बनाए  रखने

 की  जरूरत  के  संबंध  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  क्या

 कार्वाई  की  गई  और

 प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  के  संबंध  में  अब  तक  की

 गई  परिसीमन  प्रक्रिया  की  वर्तमान  स्थिति  क्‍या

 विधि  और  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  जी  सरकार  अन्य  बातों  के

 परिसीमन  आयोग  के  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के

 लिए  स्थानों  के  आरक्षण  और  वर्तमान  में  आरक्षित  स्थानों  की  स्थिति

 में  परिवर्तन  करने  से  संबंधित  प्रस्तावों/आदेशों  कौ  चुनौती  देने  वाले

 अनैकों  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  कुछ  अभ्यावेदनों  यह  भी  मांग

 की  गई  कि  परिसीमन  प्रक्रिया  के  संबंध  में  उचित  यथास्थिति  को  बताया

 रखा  असम  के  संबंध  में  यह  मांग  की  गई  है  कि

 जब  तक  कि  नागरिकों  के  राष्ट्रीय  रजिस्टर  को  अद्यतन/पूरा  न  कर
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 लिया  परिसीमन  प्रक्रिया  को आस्थगित  किया  जाना  अरुणाचल

 प्रदेश  के  संबंध  राज्य  सभा  ने  राज्य  में  सभी  निवाचन  क्षेत्रों  के

 परिसीमन  के  संबंध  में  यथास्थिति  बनाए  रखने  के  पक्ष  में  संकल्प  पारित

 किया  झारखंड  के  संबंध  में  राज्य  राज्य

 विधान  सभा  में  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  28  स्थानों  को

 कम  करके  2  किए  जाने  और  राज्य  को  आबंटित  6  संसदीय  स्थानों

 को  4  करने  के  प्रस्ताव  का  तीव्र  विरोध  किया  विभिन्न

 राज्यों  के  संबंध  में  परिसीमन  आयोग  के  परिसीमन  प्रस्तावों/आदेशों  को

 अभी  तक  शेष  बचे  राज्यों  के  संबंध  में  परिसीमम  आयोग  की

 अधिसूचनाएं/आदेश  जारी  न  होने  के  कारण  क्रियान्जित  नहीं  किया  गया

 परिसीमन  आयोग  द्वारा  &  2007  को  उपलक्ध  कराए

 गए  ऐसे  परिसीमन  जो  पूरा  हो  गया  है/चल  रहा  के  संक्षिण

 ज्यौरे  अंतर्तिष्ट  करने  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 वियरण

 परिसीमन  कार्य  का  संक्षिण्त  ब्यौरा

 ऐसे  राज्य  जहां  परिसीमन  कार्य  पूरा  हो  गया  है

 राज्य  अधिसूचना  की

 तारीख

 1  2  3

 गोवा  31-03-2005

 2  पांडिचेरी  31-03-2005

 3.  त्रिपुरा  12-05-2005

 4.  मिजोरम  27-05-2005

 5.  केरल  31-05-2005

 6.  राजस्थान  25-01-2006

 7  पश्चिमी  बंगाल  15-02-2006

 8.  छत्तीसगढ़  02-06-2006

 9  19-06-2006

 10  200

 10...  महाराष्ट्र

 11  सिक्किम

 12  दिल्ली

 13...  गुजरात

 14...  उड़ीसा

 15.  उत्तर  प्रदेश

 16  उत्तरांचल

 18.  हरियाणा

 19  आंध्र  प्रदेश

 20.  मध्य  प्रदेश

 मेघालय

 ह

 य्  कर्नाटक

 लिखित  उत्तर  140

 20-09-  2006

 03-05-2007

 02-07-2007

 02-07-2007

 ऐसे  राज्य  जहां  अंतिम  अधिसूचना  शीघ्र  ही  जारी  कौ  जानी

 है

 राज्य

 तमिलनाडु

 2...  झारखंड

 3...  बिहार

 वर्तमान  स्थिति

 आयोग  ने  3  2007  को  अंतिम

 आदेश  पारित  किया  है  जिसे  को

 2007  को  भारत  के  राजपत्र  और  तमिलनाडु
 के  राजपत्र  में  प्रकाशित  किया  जा  रहा

 अंतिम  आदेश  को  2007  में  पारित

 किए  जाने  की  संभावना

 अंतिम  आदेश  को  2007  में  पारित

 किए  जाने  की  संभाषना
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 प्र

 असम

 मणिपुर

 माननीय  गुवाहाटी  उख्य  न्यायालय  की

 संविधान  पीठ  ने  रिट  याचिका  54,  55,

 68  और  69/2007  में  राज्य  में  परिसीमन

 कार्य  को  निलंबित  करने  का  एक  अंतरिम

 आदेश  पारित  किया

 माननीय  गुवाहाटी  उच्च  न्यायालय  की

 संविधान  पौठ  ने  रिट  याचिका  62/2007

 में  राण्य  में  परिसीमन  कार्य  को  निलंबित

 करने  का  एक  अंतरिम  आदेश  पारित  किया

 माननीय  गुवाहाटी  उच्च  न्यायालय  जनहित

 याचिका  67/2006  में  अपने  तारीख  19.07.

 2007  अंतरिम  आदेश  में  आयोग  को

 यह  निदेश  दिया  है  कि  वह  आदेश  की

 तारीख  से  4  सप्ताह  की  अवधि

 जब  तक  न्यायालय  द्वारा  अंतिम  रूप  से

 मामले  को  निपटाने  की  आशा  की  जाती  |

 परिसीमन  2002  की  धारा

 10(2)  के  अधीन  अंतिम  अधिसूचना

 प्रकाशित  न  चूंकि  न्यायालय  ने  केवल

 आयोग  के  अंतिम  आदेश  का  प्रकाशित  किया

 जाना  आस्थगित  किया  है  और  न  कि

 परिसौमन  कार्य  इसलिए  आयोग  राज्य  में

 परिसीमन  कार्य  जारी  रखने  का  प्रस्ताव  करता

 गुषाहाटी  उच्च  न्यायालय  के  तारीख  19.01.

 2007  के  आदेश  के  परिणामस्वरूप  मणिपुर

 के  तीन  पहाड़ी  जिलों  के  संबंध  में  भारत

 के  महारजिस्ट्रार  द्वारा  नई  जनगणना  कौ  जानी

 मणिपुर  में  परिसीमन  कार्य  को  उच्च

 न्यायालय  के  आदेश  को  देखते  हुए  आस्थगित

 रखा  गया  गुवाहाटी  ठच्च
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 न्यायालय  के  आदेश  को  माननीय  उच्चतम

 न्यायालय  ने  अपने  तारीख  13  2007

 के  आदेश  द्वारा  स्थगित  कर  दिया  इसे

 देखते  हुए  परिसीमन  कार्य  को  पुनः  आरंभ

 किया  गया  है  और  6८  2007  को

 सहबद्ध  सदस्यों  के  साथ  बैठक  की  गई

 आयास  क्षेत्र  में  सरकारी-निजी  क्षेत्र

 कौ  भागौदारी

 ५56...  श्री  अधलराब  पाटील  शिवाजीराव  :

 श्री  आनंदराध  बिठेया  अडसूल  :

 क्या  आवास  और  शहरी  गरीबी  उपशमन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  नगरों  व  कस्बों  में  आवार्सों  की  उत्तरोत्तर

 मांग  को  पूरा  करने  हेतु  प्राइवेट  डेघलपर्स  और  बिल्डर्स  को  अपने  साथ

 शामिल  करने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  ने  आवास  क्षेत्र  में  सरकारी-निजी  भागीदारी

 हैतु  समुचित  माडल  प्रस्तुत  करने  के  लिए  अग्रणी  संस्थाओं

 और  सिविल  आर्गेनाईजेशन्स  से  परामर्श  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 (४2)  क्या  सरकार  ने  आवास  क्षेत्र  हेतु  एक  विनियामक  की  स्थापना

 करने  की  स्वीकृति  दी  और

 यदि  तो  ऐसा  विनियामक  कब  तक  कार्यशील  हो

 आयास  और  शहरी  गरीबी  उपशमन  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री

 :  और  राष्ट्रीय  आवास  एवं  प्रवासन

 नीति  1998  में  भूमि  आवासों  के  निर्माण  तथा  प्रोजेक्ट  में  सुविधाओं

 का  विकास  करने  में  प्राइवेट  सेक्टर  की  भागीदारी  की  व्यवस्था  की

 गई
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 और  सभी  के  लिए  सस्ता  आवास  विषय  पर  मुम्बई

 में  ।  एवं  2  2007  को  देश  के  आवास  क्षेत्र  से  संबंधित  समस्याओं

 के  निदान  के  लिए  भारतीय  उद्योग  परिसंघ  के  सहयोग  से  एक  राष्ट्रीय

 सम्मेलन  का  आयोजन  सरकार  द्वारा  किया  गया

 (4)  उपरोक्त  के  ठत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 रुण्ण  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  का  पुनःपूंजीकरण

 57.  श्री  निखिल  कुमार  :

 श्री  अधीर  औ५धरी  :

 क्या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  रुग्ण  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों

 का  पुनः  पूंजीकरण  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  पुनः  सुदृढ़ीकरण  पैकेज  का  15  प्रतिशत

 प्रदान  करने  हेतु  राज्य  सरकारों  से  कहा  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  राण्य  सरकारों  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 है  तथा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  का  कब  तक  पूर्णरूपेण  पुनः  पूंजीकरण
 किया

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पथम  कुमार  :

 से  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  ऋणात्मक  शुद्ध  मालियत  वाले
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 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  का चरणबद्ध  तरीके  से  पुनः  पूंजीकरण  किया

 3  2007  के  लिए  अनन्तिम  आंकर्डों  के

 ऋणात्मक  शुद्ध  मालियत  वाले  29  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक

 जिनमें  ।  समामेलित  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  तथा  18  एकल  आधार  वाले

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  शामिल  पुनः  पूंजीकरण  के  तौर-तरीके  तैयार

 किए  जा  रहे

 शेयर  बायार  में  आतंकवादी  गुर्टो
 की  संलिफता

 58.  श्री  भुवनेश्वर  प्रसाद  मेहता  :  कया  वित्त  मंत्री  शेयर  बाजार

 में  आतंकवादी  गुटों  के  बारे  में  02.03.2007  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 564  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जानकारी  एकत्रित  कर  ली  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  क्‍या

 कार्रवाई  की  गई  और

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  और  इसे  कब

 तक  सभा  पटल  पर  रख  दिया

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पक  कुमार  :

 एकत्र  की  गई  सूचना  के  आधार  एक  कार्यान्वयन

 रिपोर्ट  तैयार  कौ  गई  थी  तथा  वह  विवरण  के  रूप  में  संलग्न

 प्रश्न  नहीं

 विवरण

 राज्य  सभा  का  2007

 वित्त  मंत्रालय  आर्थिक  कार्य  विभाग  आश्वासन  पूर्ति  की  तारीख  :

 प्रश्न  विषय  दिया  गया  आश्वासन  कब  और  कंसे  विलम्ब  के  कारण
 तारीख  और  नाम  पूरा  किया  गया

 1  2  3  4  5

 श्री  एकथान  महादेव  शेयर  बाजार  में  आतंकवादी

 श्री  देविदास  गुट
 श्रीमती  निवेदिता  कया  शेयर  बाजआर  में

 श्री  ब्रजेश  आतंकवादी  गुट  सक्रिय

 से  :  सूचना

 संकलिपत  की  जा  रही  है

 और  प्राप्त  होते  ही  सदन  के

 पटल  पर  रख  दी

 से  (3)  :  यह  प्रश्न  निर्धारित  समय  के  भीतर  पूरा

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  सलाहकार  किया  जा  रहा  हैं

 द्वारा  11  2007  को

 सुरक्षा  नीति  संबंधी
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 ॥|  2  4  5

 श्री  शैलेंद्र  कुमाः  और  यदि  तो  तत्संबंधी  म्यूनिख  सम्मेलन  में  दिए  गए

 श्री  शिशुपाल  पटले  ब्यौरा  क्‍या  और  भाषण  के  परिप्रेक्ष्य में  पूछ
 द्वारा  दिनांक  2.3.2007  को  गया  प्रतीत  होता  जिसमें

 पूछा  गया  राज्य  सभा  क्‍या  इस  मामले  की
 आतंकवादियों  द्वारा  निधियां

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  554...  OE  जांच  की  गईं
 जुटाने  के  लिए  अपनायी  गई

 विधियों  का  उल्लेख  करते
 यदि  तो  उसका

 क्या  परिणाम  और

 (2)  सरकार  द्वारा  इस

 संबंध  में  क्या  कदम  उठाए

 गए  हैं/उठाए  जा  रहे

 ]
 eat

 समुद्री  लहरों  से  विद्युत  उत्पादन

 99.  श्री  अब्दुल  रशौद  शाहीन  :  क्या  पृथ्वी  विज्ञान  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  द्वारा  समुद्री  लहरों  से  सस्ती  विद्युत  उत्पादित

 करने  हेतु  कोई  योजना  तैयार  की  गयी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  तथा  पृथ्वी  विज्ञान  मंत्री  कपिल

 :  और  जी  वर्तमान  सरकार  द्वारा  समुद्री

 लहरों  से  वाणिण्यिक  आधार  पर  विद्युत  उत्पादित  करने  की  कोई  योजना

 तैयार  नहीं  की  गई  पृथ्वी  विज्ञान  मंत्रालय  के  नियंत्रणाधीन  संगठन

 राष्ट्रीय  समुद्र  प्रौद्योगिकी  संस्थान  ने  केरल  के  विज्ञेज्ञषम  में  एक  प्रायोगिक

 तरंग  ऊर्जा  प्रदर्शन  संयंत्र  स्थापित  किया  इससे  20  से  30  किलो

 वाट  बिजली  उत्पादित  की  जा  रही  भारतीय  तट  पर  तरंग  कर्जा

 लागत  प्रभावी  नहीं

 के  अंतर्गत  निर्यात  धोखाधड़ी

 60.  श्री  यूज  किशोर  भजिफटठी  :  क्‍या  थजित्त  मंत्री  यह  अतामे

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हुए  उन्होंने  स्टाक  बाजार

 प्रचालनों  का  जिक्र  किया

 राष्ट्रीय  सुरक्षा

 परिषद  सचिवालय  ने  यह

 स्पष्ट  किया  है  कि  भाषण

 में  ऐसी  संभावनाओं  का

 जिक्र  किया  गया  है  किन्हीं

 विशिष्ट  क॑पनियों  के  नाम

 निर्दिष्ट  नहीं  किए  गए

 क्या  सरकार  का  विचार  निर्यात  धोखाधड़ी  को  धन  शोधन

 निवारण  अधिनियम  के  क्षेत्राधिकार  के  अंतर्गत  लाने

 का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  को  ऐसे  संशोधन  से  देश  में  गुष्त  एवं

 संदेहास्पद  लेन-देम  को  रोकने  में  किस  हद  तक  मिलने  कौ  संभावना

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 से  धनशोधन  निवारण  2002  के  संशोधनों  हेतु

 कई  प्रस्ताव  विभिन्न  विभागों/एजेंसियों  से  प्राप्त  हुए  धनशोधन  निवारण

 अधिनियम  की  अनुसूची  में  सीमा  शुल्क  1962  की  धारा  -

 135  को  जो  अपवंचन  अथवा  से  संबंधित  शामिल

 ऐसे  प्रस्तावों  में  से  एक  सीमा  शुल्क  1962

 की  धारा  135  को  धनशोधन  निवारण  अधिनयम  की  अनुसूची  में  शामिल

 किए  जाने  के  बाद  अपराधी  पर  सीमा  शुल्क  अधिनियम  के  अंतर्गत

 अपराध  के  अतिरिक्त  धनशोधन  के  अपराध  के  लिए  अभियोजन  चलाया

 जा  सकता
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 स्थानीय  बैंकों  का  विलय

 6...  श्री  करुणाकर  रेड्डी  :  क्‍या  जित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  कतिपय  ऐसे  स्थानीय  बैंकों

 की  पहचान  की  है  जो  कि  विदेशी  बैंकों  द्वारा  अधिग्रहण  किए  जाने

 की  बजाय  विलय  व  समेकन  के  लिए  उपयुक्त

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 वित्त  मंखलय  में  राज्य  मंत्री  पथनम  कुमार  :

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  विलय  एवं  एकीकरण  हेतु  किसी

 स्थानीय  क्षेत्र  बैंक  की  पहचान  नहीं  की

 प्रश्न  नहीं

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  स्थानीय  क्षेत्र  बैंकों  सहित  सभी  बैंकों

 की  कार्य  प्रणाली  की  सतत्‌  आधार  पर  निगरानी  करता  ठपयुक्त

 उपचारात्मक  जब  भी  अपेक्षित  किए  जाते

 वर्ष  घोषित  क्षमता

 मिलियन  यूनिट  %

 2006-07  27230  87.61

 2005-06  27735  89.24

 2004-05  26548  85.42
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 की  गैस  आधारित  परियोजनाओं  कौ

 न्यून  विद्युत  उत्पादन  क्षमता

 6...  श्री  झदय  सिंह  :  क्‍या  चिघझुत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  नेशनल  थर्मल  पावर  कारपोरेशन

 के  गैस  आधारित  विद्युत  संयंत्र  अपनी  स्थापित  क्षमता  से  कम

 उत्पादन  कर  रहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  कया  कारण

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  गैस  आधारित  विद्युत  संयंत्रों

 को  कितनी  हानि  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किए

 गए

 विद्युत  मंत्री  सुशील  कुमार  :  और  विगत

 तीन  वर्षों  के  दौरान  एनटीपीसी  के  गैस  आधारित  केंद्रो  के  निष्पादन

 के  ब्यौरे  निम्नानुसार

 नउकत  दर्शाएं  आंकड़ों  में  तरल  ईंघन  आधारित  कायमकुलम  सीसीपीपी  शामिल  नहीं

 वर्ष  2004-05  और  2005-06  के  दौरान  विद्युत  उत्पादन  में  हुई

 कमी  का  मुख्य  कारण  प्राकृतिक  गैस  की  अपर्याप्त  आपूर्ति  तथा  तरल

 ईंधन  की  ऊंची  लागत  के  कारण  लाभार्थियों
 से

 कम  शेड्यूल  मिलना

 गत  तीन  वर्षों  में  महंगे  तरल  ईंधन  एवं  आरएलएनजी  के

 कारण  इसकी  कम  प्राप्ति  की  वजह  से  एनटीपीसी  के  गैस  स्टेशनों

 को  निम्तानुसार  विद्युत  उत्पादन  की  हानि

 निर्धारित  विद्युत  उत्पादन  विद्युत  उत्पादन  पीएलएफ

 %  %

 23352  75.13  24166°  75.42

 22207  गाध्व  22800*  71.16

 21911  70.50  22376°  69-84

 2006-07  जा  3879

 2005-06
 न

 5528

 2004-05
 न  4637

 (8)  गैस  आपूर्ति  में  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  संबंधित  एजैंसियों

 द्वारा  उठाए  गए  विभिन्‍न  सुधारकारी  उपायों  में  शामिल



 प्रश्नों  के

 (0)  अल्पावधिक  ठेकों  के  जरिए  विभिन्न  स्रोतों  स ेआरएलएनजी

 की  तत्काल

 (0)  फाल-बैक  आधार  पर  आरएलएनजी  की  .  आपूर्ति  हेतु

 गेल/आईओसी/बीपीसीएल  के  साथ

 फलस्वरूप  एनटीपीसी  के  गैस  आक्षारित  स्टेशनों  का  पौएलएफ

 69.84%  से  बढ़कर  75.42%  हो  गया

 रिकल  एस्टेट  कौमतों  में  वृद्धि

 6.  श्री  जीरैद्नर  कुमार  :  क्‍या  शहरी  जिकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अर्बन  लैंड  सीलिंग  एक्ट  के  निरसन  तथा  सट्टेबाजों

 ट्वारा  कृत्रिम  रूप  से  पैदा  किए  गए  अभाव  के  कारण  पूरे  देश  में

 विशेषकर  शहरी  क्षेत्रों  में  रियल  एस्टेट  कौमतों  में  तीत्र  वृद्धि  हुई

 और

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  विचार  भूमि  कौ  जमाखोरी

 को  रौकने  हेतु  कोई  उपाय  करने  का

 शहरी  जिकास  मंत्लय  में  राज्य  मंत्री  अजब  :

 शहरी  भूमि  के  मूल्यों  में  वृद्धि  होने  के  कारणों  में

 शहरी  आबादी  में  अत्यधिक  विकसित  भूमि  की  लोगों

 का  ग्रामीण  क्षेत्रों  से  शहरी  क्षेत्रों  मैं  प्रबसन  तथा  सट्टेबाजी  शामिल

 भूमि  राज्य  का  विषय  राज्य  सरकार  उपयुक्त  भूमि

 विकास  नीतियों  और  भवन  योजनाओं  की  स्वीकृति  के  लिए  भवन  ठपनियमों

 और  प्रक्रियों  के  उचित  परिपालन  के  जरिए  सट्टा  प्रयोजन  के  लिए

 भूमि  की  होडिंग  की  रोकथाम  कर  सकती

 अथसरंचनात्मक  सुधार  हेतु  विदेशी  मुद्रा  भंडार

 श्री  रजि  प्रकाश  जर्मा  :

 श्री  आनंदराय  विसेया  अडसूल  :

 श्री  अफ्लराब  फटील  शिवाजीराब  :

 क्या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  रिजर्य  बैंक  का  विचार  अवसंरचना  के  सुधार

 हेतु  विदेशी  मुद्रा  भंडार  से  सरकार  को  ऋण  देने  का
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 यदि  तो  तत्संबंधी  अ्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कानूनी  राय

 ली  है  कि  इन  निधियों  का  उपयोग  अबसरंचना  के  सुधार  हेतु  ही

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वित्त  मंग्रालय  में  राज्य  मंत्री  पथन  कुमार  :

 से  भारतीय  रिजर्व  बैंक  से  निधि  उधार  लेकर  भारत  में  अवसंरचना

 परियोजनाओं  का  क्रियान्वयन  करने  वाली  भारतीय  कंपनियों  के  उधार

 दैने  अथवा  कुछ  शर्तों  के  अंतर्गत  केवल  भारत  से  बाहर  व्यय  हेतु  ऐसी

 परियोजनाओं  के  बाहरी  वाणिज्यिक  उधार  के  सह-वित्त-प्रबंधन  के
 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  पूर्ण  स्वामित्व  वाली  सहायक  संस्था  भारतीय

 अवसंरचना  वित्त  कंपनी  लिमिटेड  के  प्रस्ताव  को  सैद्धान्तिक  रूप  से

 स्वीकार  कर  लिया  सरकार  ने  भारतीय  रिजर्व  बैंक  अधिनियम  1934

 के  बारे  में  कोई  कानूनी  राय  नहीं  ली  भारतीय  रिजर्व  बैंक  भारतीय

 रिजर्व  बैंक  की  धारा  17  धारा  17(13)  और  धारा

 17  की  व्यवहार्यता  के  संबंध  में  कानूनी  राय  ली

 केंद्र  सरकार  के  कर्मचारियों  के  बोनस  में  वृद्ध

 6...  श्री  चसुभाई  धानाभाई  बारद  :

 श्री  सुरेश  प्रभाकर  प्रभु  :

 कया  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  केन्द्रीय  कर्मचारियों  का  बोनस  बढ़ाने

 के  बारे  में  निर्णय  लिया  जैसा  कि  दिनांक  09  2007  के

 टाइम्सਂ  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पथन  कुमार  :

 प्रश्न  ही  नहीं

 विद्युत  संबंधी  सम्मेलन

 6.  औ  इकथाल  अहमद  सरडगी  :

 श्री  ज्योतिरादित्य  माथबराव  सिंधिया  :

 क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 प्रश्नों  के

 क्या  मंत्रालय  द्वारा  हाल  ही  में  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र

 के  मुख्य  सचिवों  तथा  विद्युत  सच्चिवों  का  दो  दिवसीय  सम्मेलन  आयोजित

 किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इसमें  किन-किन  मुख्य  बातों  पर  चर्चा  और

 सम्मेलन  में  लिए  गए  निर्णय  के  क्रियान्वयन  की  क्या  स्थिति

 विद्युत  मंत्री  सुशील  कुमार  :

 राज्यों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  के  मुखय  सचियों  व  विद्युत  का

 एक  सम्मेलन  नई  दिल्ली  में  23  और  24  अप्रैल  को  बुलाया  गया

 और  सम्मेलन  के  दौरान  निम्नलिखित  विषर्यों  पर  चर्चा

 की  गई

 (0)  क्रेश  कार्यक्रम  के  जरिए  ॥॥वीं  योजना  के  अंत  तक  हानियों

 एंड  डी/एटीएंडसी)  में  11%  तक

 ()  अगले  5  वर्षों  में  विद्युत  उत्पादन  के  तीज्र  विस्तार  हेतु

 कार्यक्रम  ।

 (i)  खुली  पहुंच  माध्यम  समेत  अधिकाधिक  प्रतिस्पर्धा

 सुनिश्चित  करके  विद्युत  बाजारों  की  कार्यप्रणाली  में

 (५)  ग्रामीण

 (४)  ऊर्जा  संरक्षण  और  मांग  पक्ष

 उपरोक्त  सभी  मुद्दों  पर एक  आम  सहमति  बनी  राज्यों

 को  राजीव  गांधी  ग्रामीण  विद्युतीकरण  योजना  के  संबंध

 में  अपनी  आवश्यकताओं  का  अनुमान  लगाने  और  उन्हें  सही-सही  प्रश्षेपित

 करने  तथा  अपनी  ग्रामीण  विद्युतीकरण  योजनाओं ''  को  शीघ्रता

 से  तैयार  करने  और  उन्हें  विद्युत  मंत्रालय  का  अग्रेषित  करने  को  कहा

 गया

 सम्मेलन  में  हुई  चर्चाओं  का  रिकार्ड  संभी  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों

 को  भेजा  गया  इसके  बाद  हन  विषयों  को  दिनांक  28  2007

 को  विद्युत  क्षेत्र  संबंधी  मुद्दों  पर  मुख्यमंत्रियों  के  सम्मेलन  में  विचार-विमर्श
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 हेतु  लिया  गया  इस  सम्मेलन  की  अध्यक्षता  प्रधानमंत्री  ट्वारा  की

 गई

 अनभियवासी  भारतीयों  कौ  जमा  राशि  पर

 ब्याज  दर  में  वृद्धि

 6.  श्री  ज्वोतिरादित्य  माधयराज  सिंधिया  :  कया  दित्त  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  ने  देश  में  अनिवासी  भारतीय

 की  जमा  राशि  पर  ब्याज  दर  बढ़ाने  की  मांग  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 वित्त  मंआलय  में  राज्य  मंत्री  पषन  कुमार  :

 से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर

 रख  दी

 केनद्र  और  राज्यों  के  बीच  कर

 राशि  का  विभाजन

 68...  श्री  इंसराज  अहौर  ;  क्या  वित्त  मंत्री  दिनांक  8

 2006  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  251  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कतिपय  विशिष्ट  सेवाओं  पर  राज्यों  द्वारा  सेवा  कर

 के  संग्रहण  तथा  विनियोजन  के  संबंध  में  कोई  निर्णय  ले  लिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  उस  पर  क्या

 कार्रवाई  की  गई  और

 तो  विलंब  के  क्‍या  कारण

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 से  जैसा  कि  2007-08  के  दौरान  राज्यों  ने  मांग  की
 केद्ध  सरकार  संलग्न  विवरण  में  उल्लिखित  सेवाओं  पर  से  सेवाकर

 वसूल  रही  है  और  बजट  प्रक्रिया  के  माध्यम  से  इन  करों  को  राज्यों

 को  प्रदान  कर  रही
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 विवरण

 उन  33  अंतर्राण्पीय  प्रकृति  की  सेवाओं  की  सूची  जिन  पर  इस

 समय  केद्र  सरकार  कर  लगा  रही  है  और  जिनको  राज्यों

 को  अंतरित  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है

 सेवा

 1  2

 1.  कृषिगत  कच्चेमाल  और  जीवित  पशुओं  से  संबंधित  शुल्क

 या  अनुबंध  आधारित  थोक  व्यापार  सेवायें

 2  भोज्य  पेय  और  तम्बाकू  से  संबंधित  शुल्क  या  अनुबंध

 आधारित  थोक  व्यापार  सेवायें

 3.  परिधान  और  जूते-चप्पल  से  संबंधित  शुल्क  या  अनुबंध

 आधारित  थोक  व्यापार  सेवायें

 4.  घरेलू  वस्तुएं  और  उपध्कर  से  संबंधित  शुल्क  या

 अनुबंध  आधारित  थोक  व्यापार  सेवायें

 5.  विविध  सामग्री  और  हार्डवेयर  से  संबंधित  शुल्क  या  अनुबंध

 आधारित  थोक  व्यापार  सेवायें

 6.  निर्माण  सामग्री  और  हार्डवेयर  से  संबंधित  शुल्क  या  अनुबंध

 आधारित  थोक  व्यापार  सेवायें

 7  रसायनों  और  औषधिक  उत्पादों  से  संबंधित  शुल्क  या  अनुबंध
 आधारित  धोक  व्यापार  सेवायें

 8.  मशीनरी  उपकरण  और  आपूर्ति  से  संबंधित  शुल्क  या  अनुबंध

 आधारित  थोक  व्यापार  सेवायें

 9.  बाहर  भोजन  की  आपूर्ति  करमे  वाली  कैटरिंग  सेवा

 10.  यात्रियों
 के  लिए  नान  शेड्यूल्ड  रोड  ट्रांसपोर्ट  सर्विसेज

 11.  सेतु  और  सुरंग  प्रचालन  सेवायें  देख

 मरम्मत

 12.  डिसहन्फेक्टिंग  एंड  एक्सटर्मिनेटिंग  सर्विसेज

 13.  विंडो  क्लीनिंग  सर्विसेज

 16.

 17.

 19.

 21.
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 जगरल  कलीजिंग  सर्विसेज

 स्पेशलाइण्ड  क्लीगिंग  सर्विसेज

 अन्य  सफाई  एवं  धूमन  सेवायें

 ऐसी  सेवायें  जो  अन्य  सदस्य  संगठनों  द्वारा  प्रदान  की  गई

 हैं  और  उनको  अन्य  किसी  जगह  कवर  नहीं  किया  गया

 है  सभी  प्रकार  के  क्लब्स  आते

 पफॉर्मिग  आर्टस  इवेन्ट  प्रमोशन  एंड  आर्गेनाइजेशन

 सर्विसेज

 परफॉरमिंग  आर्टस  इवेन्ट  प्रमोशन  एंड  आर्गेनाइमेशन

 सर्विसेज

 स्पोर्ट्स  एंड  रिक्रियेशनल  स्पोट्स  इलेन्ट  आर्गेनाइजेशन

 सर्विसेज

 स्पोर्टस  एंड  रिक्रिएशनल  स्पोट्स  इवेन्ट  प्रमोशन  सर्विसेज

 सिक्का  प्रचलित  लानड्री  सेवायें

 अन्य  वस्त्र  सफाई  सेवायें

 प्रेसिंग  सर्विसेज

 फैक्स  सेवायें

 ब्यूटी  ट्रीटमेंट  सेवायें

 कामर्सियल  ट्रैनिंग  एंड  कौचिंग  सर्विसेज

 इन्टरमेट  कैफेਂ  सेवायें

 मण्डप  कौपर्स  सेवायें

 पण्डाल  या  शामियाना  ठेकादार  सेवायें

 फौटो  ग्राफी  सेवायें

 निजी  सुरक्षा  एजेंसी  सेवायें

 रियल  इस्टेट  एजेन्ट्स
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 आय  कर  रिटर्न  प्रीपेयरर्स  स्कीम

 &.  श्री  मिलिन्द  देवरा  :  क्‍या  कित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  टैक्स  रिटर्न  प्रीपेयर्स  स्कीम

 शुरू  की

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  तथा  इस  योजना  द्वारा

 क्या  उद्देश्य  प्राप्त  किया  जाना

 इस  योजना  के  अंतर्गत  कितने  टैक्स  रिटर्न  प्रीपेयर्स  को

 प्रशिक्षित  किया  गया

 की  सेवाओं  की  क्या  स्थिति

 क्या  बीमा  और  बैंकों  जैसे  संस्थानों  द्वारा  टैक्स  रिटर्न  प्रीपेयरंर्स

 को  बढ़ावा  देने  के  लिए  उनकी  सेवाओं  का  इस्तेमाल  किए  जाने  की

 संभावना  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 कर  विवरणी  तैयारकर्ता  योजना  छोटे  और  मझोले  करदाताओं

 को  अपनी  आयकर  विवरणी  दायर  करने  में  मदद  करने  के  लिए  कर

 विवरणी  तैयारकर्ता  के  रूप  में  उनको  सहायता  प्रदान  करने  के  वास्ते

 आरंभ  की  गई  प्राप्त  किये  जाने  वाले  लक्ष्य  छोटे  और  सीमांत

 करदाताओं  की  अनुपालन  लाग्रत  करदाताओं  में  कर  कानूनों  के

 बारे  में  जागरूकता  बढ़ाना  और  बेरोजगार  एवं  अल्प  रोजगार  प्राप्त  स्नातकों

 जो  कर  खिवर्णी  तैयारकर्ता  के  रूप  में  कार्य  करते  को  स्वरोजगार

 के  अतमर  प्रदान

 7)  इस  योजना  के  तहत  3737  प्रमाणित  कर  विवरणी  तैयारकर्ताओं

 को  प्रशिक्षित  किया  गया

 कर  विवरणी  तैयारकर्ता  न  तो  सरकारी  कर्मचारी

 हैं  और  न  हो  सरकार  के  एजेंट  और  इस  प्रकार  उनके  लिए  कोई

 सेवा  शर्त  निर्धारित  नहीं  की  गई  दिनांक

 28.11.2006  के  तहत  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचित  कर  विवरणी

 10  2007  लिखित  ay

 तैयारकर्ता  योजना  में  पैरामीटर  जिसके  अंतर्गत  के  रूप  में

 वे  अपना  पेशा  संचालित  कर  सकते  निर्धारित

 (5)  और  कर  विवरणी  तैयारकर्ता  सिर्फ  छोटे  और  सीमांत

 करदाताओं  की  आय  विवरणी  दायर  कर  सकते  हैं  तथा  विवरणी  दायर

 करने  के  लिए  बीमा  एवं  बैंक  जैसी  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  संस्थाओं

 द्वारा  उनकी  सेवाओं  का  उपयोग  नहीं  किया  जा  सकता  इस  समय

 इन  संस्थाओं  द्वारा  कर  विवरणी  तैयारकर्ताओं  की  सेवाओं  का  किसी

 अन्य  ढंग  से  उपयोग  करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 जकाया  कर  राशि

 70.  श्री  ठुम्मर  :

 श्री  भुवनेश्वर  प्रसाद  मेहता  :

 श्री  हरिकेवल  प्रसाद  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आज  की  स्थिति  के  अनुसार  व्यक्तियों  तथा  कंपनियों  पर

 आयकर  तथा  अन्य  कारपोरेट  करों  की  बकाया  धनराशि  कितनी

 किन-किन  कम्पनियों  पर  दस  लाख  रुपए  से  अधिक  की

 कर  राशि  बकाया

 सरकार  द्वारा  इन  कंपनियों  से  करों  की  बसूली  न  किए

 जाने  के  क्‍या  कारण  और

 करों  की  वसूली  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा

 उठाए  जाने  का  प्रस्ताव

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 1-6-2007  की  स्थिति  के  अनुसार  व्यष्टियों  और  कंपनियों  के

 विरूद्ध  बकाया  आयकर  और  कार्पोरेट  कर  की  राशि  119263  करोड

 1-6:2007  की  स्थिति  के  अनुसार  कंपनियों  के  विरुद्ध

 बकाया  मांग  66928  करोड़  रुपए  कंपनियां  जिनके  विरूद्ध  दस  लाख

 रुपए  से  अधिक  का  कर  बकाया  के  आंकड़े  केन्द्रीय  स्तर  पर

 नहीं  रखे  जाते  यह  ब्यौरा  प्रस्तुत  करने  के  लिए  पूरे  देश  में  फैले

 क्षेत्रीय  कार्यालयों  से  डाटा  संकलित  करना  होगा  तथा  अपेक्षित  समय

 एवं  प्रयास  प्राप्त  किए  जाने  वाले  उद्देश्य  के  अनुरूप  नहीं
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 कंपनियों  के  विरूद्ध  बकाया  66928  करोड़  रुपए  में  से

 निवल  संग्रहणीय  मांग  सिर्फ  9454  करोड़  रुपए  57474  करोड़

 की  शेष  मांग  को  बसूल  करना  अनेक  कारणों  से  कठिन  जैसे

 कि  स्थगन  संरक्षी  कर  विशेष  न्यायालय

 1992  की  धारा  3  के  अंतर्गत  अधिसूचित  व्यक्तियों  से

 संबंधित  कर  निर्धारिती  का  पता  न  चल

 में  अथवा  निपटान  आयोग  के  समक्ष  अथवा  परिसमापन  आदि  में

 सरकार  बकाया  की  वसूली  के  लिए  हर  संभव  प्रयास

 करती  है  और  फलस्वरूप  कंपनियों  की  बकाया  मांग  1-4-07  को

 67718  करोड़  रुपए  से  घटकी  1-6-07  को  65478  करोड़  रुपए  हो

 चूककर्ताओं  के  विरूद्ध  सरकार  द्वारा  उठाए  गए/उठए  जा

 रहे  कदम  मामला  दर  मामला  अलग-अलग  होते  हैं  तथा  आयकर

 1961  की  वित्तीय  अनुसूची  के  साथ  पठित  अध्याय  Xvi

 के  प्रावधानों  द्वारा  नियंत्रित  होते  उपायों  में  धारा  220(2)  के  अंतर्गत

 सांविधिक  नोटिस  जारी  देय  राशि  का  भुगतान  न  होने  के  लिए

 ब्याज  लगाना  और  अर्थदण्ड  चूककर्ता  के  बैंक  खातों  तथा  ऐसे

 चूककर्ता  पर  ऋणदाता  को  बकाया  राशि  की  चूककर्ता  की

 चल/अचल  संपत्ति  की  कुर्की  और  चूककर्ता  की  चूककर्ता

 की  चल/अचल  संपत्ति  के  प्रबंधन  के  लिए  रिसीवर  की  नियुक्ति  आदि

 शामिल

 ]

 आयास  और  शहरी  विकास  संबंधी  योजना

 71...  अरुण  कुमार  शर्मा  :  क्या  आवास  और  शहरी  गरीबी

 उपशमन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्र  सरकार  ने  पूर्वोत्तर  पश्चिम  बंगाल  तथा

 दिल्ली  में  आवास  तथा  शहरी  विकास  संबंधी  कोई  प्रभावी  योजना  बनाई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  प्रयाजनार्थ  कितनी  धनराशि  आवंटित  किए  जाने  की

 संभावना  और

 योजना  के  क्रियान्वयन  हेतु  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किये

 गए  हैं  तथा  केन्द्र  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्रवाई  की  गई
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 आवास  और  शहरी  गरीबी  उपशमन  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री

 :  और  पूर्वोत्तर  पश्चिम  बंगाल  और  दिल्ली

 सहित  देश  में  आवास  और  शहरी  विकास  की  समस्याओं  को  दूर  करने

 के  लिए  सरकार  ने  जवाहरलाल  नेहरू  राष्ट्रीय  शहरी  नवीकरण  मिशन

 शुरू  किया  है  जिसमें  शहरी  गरीबों  के  लिए  बुनियादी
 सेवा  कार्यक्रम  के  तहत  देश  में  63  चुनिंदा  शहरों  में  शहरी

 गरीबों  के लिए  आवास  और  अवस्थापना  सुविधाओं  के  कार्य  शुरू  करने

 के  लिए  शहरों  और  नगरों  को  सहायता  दी  जाती  जो  शहर  इस

 मिशन  में  शामिल  नहीं  है  उनमें  आवास  और  स्लम  उनलयन  कार्यक्रमों

 हेतु  एकीकृत  आवास  और  सस्‍लम  विकास  कार्यक्रम

 शुरू  किया  गया  है  जिसका  उद्देश्य  स्‍लमवासियों  को  पर्याप्त  आश्रय  और

 बुनियादी  अवस्थापना  सुविधाएं  स्वस्थ  और  अनुकूल  वातावरण

 बनाकर  समग्र  स्‍लम  विकास  का  प्रयास  करना  बीएसयूपी  और

 दोनों  कार्यक्रम  2005  से  कार्यानयत  किए  जा

 रहे  जेएनएनयूआरएम  की  अवधि  वर्ष  2005-06  से  शुरू  होकर

 सात  वर्षों  के  लिए

 शहरी  आषास  और  सस्‍लम  विकास  लिए

 नियत  की  जाने  वाली  संभावित  राशि  इस  प्रकार

 क्र  राज्य  मिशन  अवधि  के  लिए

 जेएनएनयूआरएम  के  तहत  नियतन

 बीएसयूपी  आईएचएसडीौपी

 1.  असम  111.94  |  47.25

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  2.57  4.52

 3.  मणिपुर  11.83  12.35

 4...  मेघालय  23.70  8.9

 5...  मिजोरम  27-63  765

 6...  नागालैंड  5.89  6.79

 7.  सिक्किम  2.66  0.90

 |

 8. बत्िपुरा 8.36 9... पश्चिम बंगाल 2084.98 दिल्‍ली 0.00
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 कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  गए  हैं  क्योंकि

 जेएनएनयूआरएम  एक  मांग  आधारित  स्कीम  है  और  परियोजनाओं  की

 मंजूरी  देना  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्टों  को  प्रस्तुत  करने  और  राज्य  तथा

 स्थानीय  निकाय  स्तर  पर  जेएनएनयूआरएम  दिशानिर्देशों  के  अनुसार

 सुधारों  को  कार्यान्वित  करने  की  प्रतिबद्धता  पर  निर्भर  करता

 के  अंतर्गत  कार्य-निष्पादन

 72.  श्री  रघुनाथ  झा  :

 श्री  प्रभुनाथ  सिंह  :

 श्री  रेड्डी  :

 क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 -  क्या  त्वरित  विद्युत  विकास  तथा  सुधार  कार्यक्रम

 के  अंतर्गत  लक्षित  विद्युत  आपूर्ति  की  गुणवत्ता  तथा

 विश्वसनीयता  में  काफी  कमियां

 यदि  तो  क्‍या  अधिकांश  राज्थों  में  फीडर  ट्रिपिंग्स  की

 संख्या  तथा  विद्युत  की  आपूर्ति  बाधित  रहने  की  अवधि  तथा  वितरण

 ट्रांसफार्मों  की  विफलता  दर  स्वीकार्य  से  बहुत  अधिक

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसके  क्या  कारण

 विद्युत  आपूर्ति  की  गुणवत्ता  तथा  विश्वसनीयता  को

 वितरण  ट्रांसफार्मों  की  विफलता  दर  को  रोकने  तथा  उपभोक्ता

 शिकायतों  के  निपटान  में  सुधार  लाने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  गए

 और

 प्रत्येक  राज्य  में  हानियों  की  वर्तमान  स्थिति

 क्या

 विद्युत  मंत्री  सुशील  कुमार  :  त्वरित  विद्युत
 विकास  एवं  सुधार  कार्यक्रम  को  वर्ष  2002-03  में  आरंभ

 किम्मा  गया  था  जिसका  उद्देश्य  सकल  तकनीकी  एवं  वाणिज्यिक

 एंड  हानियों  में  सुधार  व  कमी
 को  प्रोत्साहित  विद्युत  आपूर्ति

 की  गुणवत्ता  में  सुधार  लाना  और  उपभोक्ता  संतुष्टि  में  सुधार  लॉना

 और  कई  शहरों  में  फीडर  ट्रिपिंग  की

 संख्या  और  कामबंदी  की  अवधि  तथा  वितरण  ट्रांसफार्मों  की

 विफलता  दर  बहुत  आधिक  इनका  मुख्य  कारण  वितरण  प्रणालियों
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 का  पुरानी  और  अधिक  भार  वाली  वितरण  प्रणाली  में  समुचित

 अनुरक्षण  की  विद्युत  एमआईएस  का  समुचित  न  होना

 इत्यादि

 एपीडीआरपी  के  निवेश  घटक  के  अंतर्गत  राज्य  सरकारों

 को  निधियां  अतिरिक्त  केंद्रीय  सहायता  के  रूप  में  उनके  वितरण  नेटवर्कों

 के  उच्चीकरण  एवं  सशक्तीकरण  हेतु  प्रदान  की  जाती  सब  स्टेशनों

 एवं  वितरण  ट्रांसफार्मों  के  नवीकरण  एवं  फीडर  के

 फीडर  उपभोक्ता  सेवा  सब  स्टेशन

 आटोमेशन  समेत  आई  टी  सक्षमता  इत्यादि  से  जुड़े  कार्य  राज्य

 यूटिलिटियों  द्वारा  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  लिए  जाते  विद्युत  की  कमी

 को  पूरा  करने  के  लिए  बृहत्‌  क्षमता  अभिवृद्धि  कार्यक्रम  भी  आरंभ

 किया  गया

 उपलब्ध  सूचना  के  आधार  पर  वर्ष  2005-06  के  लिए

 राष्ट्रीय  स्तर  पर  राज्य  विद्युत  यूटिलिटियों  की  सकल  तकनीकी  एवं

 वाणिज्यिक  एंड  हानि  34.54%  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न

 विवरण  में  दिया  गया

 विवरण

 क्षेत्र  राज्य  2005-06

 त  2  ३3

 बिहार  67.46

 झारखंड  54.10

 उद़ौसा

 पूर्वी  सेंट्रल  ईएससीओ  42.55

 नार्थन  ईएससीओ  36.77

 सदर्न  ईएससीओ  45.48

 वेस्टर्न  ईएससीओ  37.84

 सिक्किम  64.45

 पश्चिम  बंगाल  26.60

 कुल
 40.70
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 उत्तर  पूर्वी  अरुणाचल  प्रदेश  37.19  जोधपुर  वीवीएनएल  47.03

 असम  जयपुर  वीवीएनएल  42.26

 सेंट्रल  असम  ईडीसीएल  उत्तर  प्रदेश

 लोअर  असम  ईंडीसीएल  28.25  दक्षिण  वीवीएन  55.59

 अपर  असम  ईडीसीएल  ३9.62  मध्य  वीवीएन  49.46

 मणिपुर
 गा

 पश्चिम  वीवीएन  42.43

 ७४
 पूर्वो  वीवीएन  46.08

 मिजोरम  16.92  ,
 उत्तराचल  38.20

 नागालैंड  45.04
 40.41

 ज़िपुरा  24.08

 दक्षिण  आंध्र  प्रदेश

 कुल  33.28

 एपीसीपीडीसीएल  18.82

 उत्तर  दिल्ली

 एपीईपीडीसीएल  12.67
 बीएसईएस  राजधानी  पावर  39.06

 एपीएनपीडीसीएल  15.26
 बवीएसईएस  यमुना  पावर  48.58

 एपीएसपीडीसीएल  16.51
 नार्थ  दिल्‍ली  पावर  28.01

 कर्माटक
 हरियाणा

 दक्षिण  हरियाणा  बीवीएनएल  40.78
 बंगलौर  एस्काम  35-75

 उत्तर  हरियाणा  बीवीएनएल  41.90  गुलबर्गा  एस्काम  52.74

 हिमाचल  प्रदेश  15.15  हुबली  एस्काम  40.38

 जम्मू  कश्मौर  68.25  मंगलौर  एस्काम  20.83

 पंजाब
 *

 25.84  चेस्काम  46.03

 राजस्थान  केरल  25.95

 अजमेर  वीवीएनएल  47.55  पांडिचेरी  16.05
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 तमिलनाडु  20.46

 कुल  23.73

 छत्तीसगढ़  38.19

 गोवा  15.92

 गुजरात

 दक्षिण  जीवीसीएल  22-40

 चध्य  जीवीसीएल  24.61

 पश्चिम  जीवीसीएल  43.05

 उत्तर  जीवीसीएल  27.57

 पश्चिम  मध्य  प्रदेश  50.35

 एमपी  मध्य  केवीवीसीएल  43.20

 एमपी  पश्चिम  केवीवीसीएल  46.91

 एमपी  पूर्वी  केवीवीएल  26.51

 महाराष्ट्र  50.22

 एमएसईडीसीएल
 35.71

 कुल  ३6.88

 कुल  योग  34.54

 पीएफसी  )

 रियल  इस्टेट  आदि  को  अण

 73.  श्रौ  राजीव  रंजन  सिंह  :

 श्री  सूरण  सिंह  :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लिखित

 क्या  सार्वजनिक  क्षैत्र  के  बैंकों  द्वारा  वर्ष  2006-2007  में

 रियल  इस्टेट  और  पूंजी  बाजार  क्षेत्रों  को दिए  गए  ऋणों  में  वर्ष  2005-06

 की  तुलना  में  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 विभिन  क्षेत्रों  को ऋण  देने  के  लिए  बैंकों  को  दिए  गए

 दिशानिर्देशों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 किन-किन  क्षेत्रों  का  उक्त  वर्षों  के  दौरान  बैंकों  से  न्यूनतम

 तथा  अधिकतम  ऋण  प्राप्त  हुआ

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पवन  कुमार  :

 और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  स्थावर

 संपदा  तथा  पूंजी  बाजार  क्षेत्र  के  बैंकों  क ेलिए  बकाया  ऋणों  में  वर्ष

 2006-07  में  61827.05  करोड़  रुपए  तथा  6768.48  करोड़  रुपए

 की  वृद्धि  हुई

 स्थावर  संपदा  पर  भारतीय  रिजर्व  बैंक  का  दिनांक  29.

 6.2005  का  परिपत्र

 तथा  पूंजी  बाजार  संबंधी  15  2006  का  परिपत्र  डौबीओडी

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  की

 वेबसाइट  www.rbi.org.in  पर  उपलब्ध

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  25  2007  की  स्थिति

 के  कृषि  एवं  सम्बद्ध  उद्योग  मझौले  और

 वैयक्तिक  ऋणों  तथा  सेवा  क्षेत्र  क ेलिए  बकाया  ऋण  निम्नलिखित

 करोड  रुपए

 कृषि  एवं  सम्बद्ध  क्रियाकलाप  222042

 उद्योग  मझौले  और  676440

 वैयक्तिक  ऋण  455439

 सेवाएं  398428

 जिला  ग्रामीण  विकास  अभिकरण  मेँ

 सांसदों  की  भूमिका

 74.  श्रीमती  संगीता  कुमारी  सिंह  देव  :

 श्री  तुकाराम  गणपतराव  रेंगे  पाटील  :

 क्या  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 के  वित्त  पोषण  के  लिए  क्‍या  प्रावधान

 क्या  के  अधीन  किये  जाने  वाले  कार्यों  को

 जिला  बोड्ों  द्वारा  स्वीकृत  किया  जाता  है  तथा  इस  संबंध  में  सासंदों

 की  कोई  भूमिका  नहीं  होती

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  सूर्यकान्ता  :  बजट  में

 किए  गए  आबंटन  के  अनुसार  विभिन्‍न  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों

 के  अंतर्गत  निधियां  सीधे  जिला  ग्रामीण  विकास  एजेंसियों  को  दी  जाती

 जिला  ग्रामीण  विकास  एजेंसी  का  प्रशासन

 शासी  निकाय  द्वारा  संचालित  किया  जाता  है  जो  नीतिगत  निदेश  देता

 वार्षिक  योजना  अनुमोदित  करता  है  और  विभिन्न  कार्यक्रमों  सहित

 योजना  के  कार्यान्वयन  की  समीक्षा  और  निगरानी  भी  करता  जहां

 तक  डीआरडीए  के  शासी  निकाय  के  संघटन  का  संबंध

 योजना  के  दिशा-निर्देशों  में  अन्य  के  साथ-साथ  जिले  के

 संसद  विधान  पार्षदों  को  शासी  निकाय  के  सदस्यों

 के  रूप  में  शामिल  करने  का  प्रावधान  है  जो  जिला  परिषद  के  अध्यक्ष

 की  अध्यक्षता  में  कार्य  करता  जहां  जिला  परिषद  अस्तित्व  में  नहीं

 हैं  राज्य  डीआरडीए  के  शासी  निकाय  के  अध्यक्ष  के  रूप

 में  कार्य  करने  के  लिए  संबंधित  जिला  से  निर्वाचित  विधायकों  को

 मनोनीत  कर  सकती

 और  प्रश्न  नहीं

 गैस  आधारित  विद्युत  संयंत्र

 75.  श्री  बसुदेव  आचार्य  :  क्‍या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  का  विचार

 देश  में  अपने  गैस  आधारित  विद्युत  संयंत्रों  के  लिए  विदेशों  से  गैस

 प्राप्त  करने  का
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वर्ष  2012  के  अंत  तक  गैस  आधारित  विद्युत  उत्पादन

 के  लिए  प्रस्तावित  लर््ष्यों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  ने  भविष्य  में  विस्तार  हेतु  भारत  में

 गैस  ब्लाकों  को  खोजने  के  लिए  संयुक्त  प्रयास  शुरू  किए

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  संबंध  में

 क्या  कार्रवाई  की  गई  है/किए  जाने  का  विचार

 विद्युत  मंत्री  सुशील  कुमार  :  और  एनटीपीसी

 ने  नाइजीरिया  की  संघीय  सरकार  के  साथ  एक  समझौता

 ज्ञापन  हस्ताक्षरित  किया  एमओयू  में  परिकल्पना  है  कि

 एफजीएन  दीर्घकालीन  आधार  पर  प्रति  वर्ष  न्यूनतम  तीन  (3)  मिलियन

 टन  तरल  प्राकृतिक  गैस  एनटीपीसी  को  प्रदान  करेगा  बशर्ते

 कि  इसकी  उपलब्धता  युक्तिसंगत  कीमत  पर  25  वर्षों  की  अवधि  के

 लिए  बनी  एनटीपीसी  अन्य  देशों  से  भी  तरल  प्राकृतिक  गैस  प्राप्त

 करने  की  संभावना  का  पता  लगा  रही

 सन्‌  2012  के  अंत  तक  गैस  आधारित  विद्युत  उत्पादन

 का  प्रस्तावित  लक्ष्य  निम्नवत

 ()  विद्यमान  विद्युत  संयंत्र  12444.42  मेगावाट

 (31.3.2007  की  स्थिति

 के

 (i)  ॥वीं  योजना  की  परियोजनाएं  4266.00  मेगावाट

 सकल  जोड़  16710.42  मेगावाट

 ब्यौरा  विवरण  के  रूप  में  संलग्न

 और  एनटीपीसी  ने  भारत  में  न्यू  एक्सप्लोरेशन  लाइसेंसिंग

 पालिसी  राठंड्स  में  भाग  लेकर  पैट्रोलियम  (तेल/गैस)

 ब्लाक  अर्जित  करने  की  संभावना  का  पता  लगाने  के  प्रयास  आरंभ

 कर  दिए  एनईएलपी  वी  के  अंतर्गत  एनटीपीसी  जियो

 इंटरनेशनल  और  केनोरो  रिसोसेज  के  एक  संघ

 को  अरुणाचल  प्रदेश  राज्य  में  पैट्रोलियम  क्षेत्र  सौंपा  गया  अन्वेषण

 कार्य  प्रगति  पर
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 विद्युत  स्टेशन  का  नाम  जिस  राज्य  6.  हजीरा  सीसीपीपी  156.10  गुजरात

 क्षमता  में
 ॥

 1

 स्थित  है
 7.  धुव्रण  सीसीपीपी  106.62  गुजरात

 ।  2  3  4  8.  धुव्रण  सीसीपीपी  72.00  गुजरात

 विद्यमान
 विन  प  12.00

 विद्युत  संयंत्र  (31.03.07  के  )
 9.  उरान  सीसीजीटी  ™  महाराष्ट्र

 कंद्रीय  क्षेत्र
 10.  विज्जेश्वरम  सीसीजीटी  272.00  आंध्र

 प्रदेश

 11.  कराईकल  सीसीजीटी  32.50  पांडिचेरी
 1.  फरीदाबाद  सीसीजीटी  430.00  हरियाणा

 12.  नरीमनम  जीटी  10.00  तमिलनाडु
 2.  अंता  सीसीजीटी  413.00  राजस्थान

 13.  कोविलकलप्पल  107.00  तमिलनाडु
 3३.  औरैया  सीसीजीटी  652.00  उत्तर  प्रदेश  सीसीजीटी

 4...  दादरी  सीसीजीटी  817.00  उत्तर  प्रदेश  14.  बलुथुर  सीसीजीटी  94.00  तमिलनाडु

 5.  कवास  सीसौजीटी
 644.00  गुजरात  15.  कुट्टालम  सीसीजीटी  100.00  तमिलनाडु

 6  गांधार  सीसीजीटी
 648.00  गुजरात  16.  नामरूप  सीसीजीटी  133.50  असम

 7.  कैथालगुडी  सीसीजीटी  291.00  असम  17.  लकवा  जीटी  120.00  असम

 )
 18:  मोबाइल  गैस  टीजी  21.00  असम

 8.  अगरतला  जीटी  84.00  ज़िपुरा
 19:  बारामूरा  जीटी  37.50  श्रिपुरा

 9.  रत्नागिरि  सीसीजीटी  1480.00  महाराष्ट्र  *
 दि  20.  रोखिया  जीटी  90.00  त्रिपुरा

 उप  जोड़  5459.00 ?
 उपकेंद्र  3244.42

 राज्य  क्षेत्र
 निजी  क्षेत्र

 1.  आईपी  सीसीजीटी  282.00  दिल्ली  1.  बटवा  सीसीजीटी  100.00  गुजरात

 2.  प्रगति  सीसीजीटी  330.40  दिल्ली  2.  ट्रांबे  सीसीजीटी  180.00  महाराष्ट्र

 3...  रामगढ़  सीसीजीटी  113.80  राजस्थान  उप  जोड्  280.00

 4...  धौलपुर  जीटी  #  110.00  राजस्थान  निजी  बूटिलिटीज

 5.  उतरान  सीसीजीटी  144.00  गुजरात  1.  जीपीईसी  पगुथान  सीसीजीटी  655.00  गुजरात
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 2.  जीआईपीसीएल  स्टेज-॥  *
 160.00  गुजरात  7.  गौतमी  सीसीजीटी  464.00  आंध्र  प्रदेश

 सीसीजीटी
 8.  वबलुथूर  विस्तार  सीसीजीटी  92.00  तमिलनाडु

 3.  एस्सा  सीसीजीटी  515.00  गुजरात
 9.  लकथा  डब्ल्यूएच  37.00  असम

 4.  गोदावरी  सीसीजीटी  208.00  आंध्र  प्रदेश
 10.  त्रिपुरा  गैस  सीसीजीटी  750.00  भ्रिपुरा

 5.  कॉडापल्ली  सीसीजीटी  350.00  आंध्र  प्रदेश
 उप  जोड़  4266.00

 6...  जेगरूपाडु  सीसीजीटी  .  235.00  आंध्र  प्रदेश

 कुल  16710.42

 7.  जेगरूपाडु  सीसीजीटी  .  220.00  आंध्र  प्रदेश

 विस्तार  रैल  टिकटों  कौ  आन  लाइन  बुकिंग

 8.  समलकोट  सीसीपीपी/पेहुपुरम  220.00  आंध्र  प्रदेश  76.  श्री  अनबर  हुसैन  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 9.  वेमागिरि  सीसीपीपी  370.00  आंध्र  प्रदेश

 क्या  भारतीय  स्टेट  बैंक  के  उपभोक्ता  शीघ्र

 10.  नल्‍लूर  सीसीजीटी  330.50  तमिलनाडु  ही  अपनी  रेल  टिकटें  आन  लाइन  बुक  करा

 11.  कुरूप्पुर  सीसीजीटी  119.80  तमिलनाडु  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 12.  वालनथरावी  सीसीपीपी  52.80  तमिलनाडु  क्या  पूर्वोत्तर  में  भारतीय  स्टेट  बैंक  में  उपभोक्ता  इससे

 लाभान्वित  हो  और
 13.  डीएलएफ  सीसीजीटी  24.50  असम

 इस  योजना  के  अंतर्गत  असम  के  कितने  कस्बे  शामिल
 उप  जोड़  3461.00  किए

 कुल  12444-42  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पथन  कुमार  :

 योजना  परियोजना  से  भारतीय  स्टेट  बैंक  के  इंटरनेट  की  सुविधा  रखने  वाले  ग्राहकों

 को  रेलवे  टिकट  के  आरक्षण  की  सुविधा  पहले  ही  उपलब्ध

 1.  रत्लागिरि  740.00  महाराष्ट्र  भारतीय  स्टेट  बैंक  के  सभी  इंटरनेट  बैंकिंग  ग्राहक  देशभर  में  इस

 सुविधा  का  लाभ  ४७४४.॥००.००.॥  पर  रजिस्टर्ड  करवाकर  उठा  सकते
 2...  धौलपुर  जीटी*एसटी

 220.00  राजस्थान  हैं  तथा  संबंधित  भुगतान  भारतीय  स्टेट  बैंक  में  अपने  खाते  में  डेबिट

 3.  धुन्रण  सीसीपीपी  40.00  गुजरात
 कार्ड  ड्वारा  सकते

 4.  सुगेज  टोरेंट  सीसीजीटी  128.00.  गुजरात

 5.  उतरान  सीसीजीटी  350.00  गुजरात
 को  अनुदान

 6...  कौतासीपा  सीसीजीटी  445.00.  आंध्र  प्रदेश
 7”  भी  रामदास  आठयले  :  कया  चिह्न  और  प्रौद्लोगिक  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  से  कितने  गैर-सरकारी

 संगठनों/स्वैच्छिक  संगठनों  को  अनुदान

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  संगठन  को  कितनी  धनराशि

 आबंटित  की  और

 ऐसे  संगठनों  को  धनराशि  स्वीकृत  करने  केलिए  कया  मानदण्ड

 अपनाए  गए

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  तथा  पृथ्वी  विज्ञान  मंत्री  कपिल

 :  और  विगत  तीन  वर्षों  2004-05,  2005-06

 और  2006-07  के  दौरान  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  से  549

 गैर-सरकारी  संगठनों/स्वैच्छिक  संगठनों  को  अनुदान  इन  संगठनों

 को  आबंटित  कुल  धनराशि  84,49,68,061  रुपये

 इन  संगठनों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  क ेआधार  पर  इन्हें  परियोजनाएं

 कार्यशालाएं  और  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  को  संचालित  करने  के

 लिए  निधियां  स्वीकृत  की  जाती  निधियां  स्वीकृत  करने  से  पहले

 आन्तरिक  समकक्ष  अन्य  समूह  पुनरीक्षाओं  और  विशेषज्ञों  की

 समितियों  के  माध्यम  से  मंत्रालय  द्वारा  प्रत्येक  प्रस्ताव  का  सावधानी

 पूर्वक  मूल्यांकन  किया  जाता  परियोजनाएं  मंजूर  करने  से  पहले  अनेक

 मानदंड  लागू  किए  जाते  हैं  और  इनमें  सामाजिक  लाभों  के  लिए  परियोजना

 की  संगठनों  की  सुयोग्यता  और  परियोजना  अन्वेषकों

 की  सुयोग्यता  शामिल  हैं  और  इसमें  परियोजनाओं  का  मूल्यांकन  आवश्यक

 ]

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  का  सम्मेलन

 78...  श्री  किसनभाई  पटैल  :

 श्री  सुग्रीव  सिंह  :

 श्री  एकनाथ  महादेव  गायकवाड़  :

 श्रीमती  निवेदिता  माने  :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  का  हाल  ही  में  एक  सम्मेलन

 आयोजित  किया  गया

 यदि  तो  सम्मेलन  में  चर्चा  किए  गए  मुद्दों  का  ब्यौरा

 क्या

 क्‍या  सरकार  तथा  भारतोय  रिजर्व  बैंक  ने  अल्पसंख्यक
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 समुदायों  को  ऋण  संवितरण  के  लिए  किसी  सूत्र  को  अंतिम  रूप  दिया

 (3)  यदि  तरे  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 (2)  क्या  सरकार  का  यह  भी  विचार  है  कि  देश  में  आदिवासी

 समुदायों  को  ऐसी  वरीयता  दी  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पवन  कुमार  :

 और  वित्त  मंत्री  ने  ।  2007  को  सरकारी  क्षेत्र

 के  बैंकों  के  मुख्य  कार्यपालक  अधिकारियों  के  साथ  एक  समीक्षा  बैठक

 की  विचार-विमर्श  अन्य  बातों  के  अल्पसंख्यकों

 को  अधिक  वित्तीय  शैक्षिक  कृषि  को  ऋण  की

 कमजोर  वर्गों  को  वित्तीय  लघु  एवं  मझौले  उद्यमों

 को  ऋण  आदि  जैसे  मुद्दे  शामिल

 और  वर्तमान  नीति  के  घरेलू  अनुसूचित

 वाणिज्यिक  बैंकों  को  प्राथमिकता  क्षेत्र  को  अपने  समायोजित  निवल  बैंक

 ऋण  का  40%  उधार  देना  अपेक्षित  जिसमें  से  बैंकों  को  अपने

 समायोजित  निवल  बैंक  ऋण  का  10%  कमजोर  वर्गों  को  उधार  देना

 अपेक्षित

 अल्पसंख्यक  समुदायों  के  कल्याण  के  लिए  प्रधान  मंत्री  के  नए

 १5-सूत्री  कार्यक्रम  के  अनुसरण  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  प्राथमिकता

 क्षेत्र  को ऋण  के  संबंध  में  दिनांक  30.04.2007  के  परिपत्र  को  संशोधित

 काते  हुए  वर्गਂ  की  श्रेणी  के  अंतर्गत  अल्पसंख्यक  समुदायों

 को  शामिल  करते  हुए  बैंकों  को  दिनांक  18.05.2007  को  परिपत्र  जारी

 किया

 अल्पसंख्यकों  को  उधार  के  संबंध  में  दिनांक  05.07.2007  के  अपने

 समेकित  मास्टर  परिपत्र  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  बैंकों  को  यह  सुनिश्चित

 करने  के  लिए  सावधानी  बरतने  का  परामर्श  दिया  है  कि  अल्पसंख्यक

 समुदार्यों  को  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  विभिन्न  विशेष  कार्यक्रमों  मिलने

 वाला  लाभ  उचित  एवं  पर्याप्त  में  प्राप्त  मास्टर  में  अन्य

 बातों  के  प्रत्येक  बैंक  में  अलग  प्रकोष्ठ  स्थापित  करने  की

 परिकल्पना  की  गई  ताकि  अल्पसंख्यक  समुदायों  को ऋण  की  सहज

 उपलब्धता  सुनिश्चित  की  जा
 हु

 (2)  और  प्राथमिकता  क्षेत्र  के  अंतर्गत  उधार  के

 भारत  सरकार  द्वारा  एक  श्रेणी  के  रूप  में  जनजातीय  समुदायों  के  लिए
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 भी  निधियां  निर्धारित  की  जाती  हैं  ताकि  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  सभी

 योजनाओं  अर्थात  स्वर्ण  जयंती  ग्राम  स्वरोजगार  योजना

 प्रधान  मंत्री  रोजगार  योजना  स्वर्ण  जयंती  शहरी  स्वरोजगार

 योजना  विभेदी  ब्याज  दर  योजना  आदि

 में  सब्सिडी  की  व्यवस्था  की  जा

 मामलों  के  शीघ्र  निपटान  के  लिए  अतिरिक्त

 न्यायालय  स्थापित  करना

 79.  श्री  निखिल  कुमार  :

 श्री  अधीर  चौधरी  :

 कया  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  लंबित  मामलों  के  शीघ्र  निपटान

 के  लिए  देश  में  नए  अतिरिक्त  न्यायालय  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या

 इसके  लिए  कितनी  धनराशि  की  आवश्यकता  और

 इन  न्यायालयों  के  कब  तक  गठित  हो  जाने  की  संभावना

 विधि  और  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 से  लंबित  मामलों  के  शीघ्र  निपटान  के  लिए  देश  में

 अतिरिक्त  न्यायालय  स्थापित  करने  का  केंद्रीय  सरकार  का  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  संघ  राज्यक्षेत्रों  से  प्राप्त  न्यायालयों  की  स्थापना

 के  लिए  अनुरोधों  चाहे  वे  लंबित  मामलों  के  संबंध  में  कार्यवाही

 करने  के  लिए  हो  अथवा  नए  जिले  के  सृजन  जैसे  किसी  अन्य  कारक

 के  मुद्दे  गुणावगुण  पर  समीक्षा  की  जाती  राज्य  अपने

 संबंधित  उच्च  न्यायालय  के  परामर्श  संबंधि  राज्यों  में  न्यायालयों

 के  संचालन  और  गठन  से  संबंधित  सभी  विषयों  का  विनिश्वय  करती

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  नियोजन  गारंटी  योजना

 का  क्रियान्ययन

 80.  श्री  तुकाराम  गणपतराथव  रेंगे  पाटील  :

 श्री  हरिकेवल  प्रसाद  :

 क्या  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 ग्रामीण  नियोजन  गारंटी  योजना

 के  क्रियान्वयन  में  आ  रही  मुश्किलों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  को  राज्य  सरकारों  से  बांछनीय  सहयोग

 मिल  रहा  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चंद्रशेखर  :

 कुछ  राज्यों  मे एनआरईजीए  के  कार्यान्वयन  के  लिए  पर्याप्त  स्टाफ

 उपलब्ध  न  होने  की  जानकारी  दी  राज्यों  को  योजना  के  प्रमुख

 कार्यात्मक  क्षेत्रों  में एनआरईजीएस  के  लिए  प्रतिबद्ध  अतिरिक्  स्टाफ

 की  भर्ती  करने  और  उन्हें  परिलब्धियों  का  4%  प्रशासनिक  व्यय

 में  से  करने  की  सलाह  दी  गई

 प्रश्न  नहीं

 सेबी  के  पास  जमा  धनराशि

 81.  श्री  भुवनेश्वर  प्रसाद  मेहता  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :
 '

 क्‍या  सीएसडीएल  तथा  अन्य  जमाकर्ताओं

 एचडीएफसी  आईएनजी  वैश्य  तथा  आईडीबीआई  बैंकों

 को  सेबी  ने  दंड  स्वरूप  116  करोड़  रुपए  जमा  करने  के  लिए  कहा

 यंदि  तो  क्‍या  उक्त  कंपनियों  ने  उक्त  धनराशि  जमा

 करा  दी

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 शेयर  बाजार  में  अनियमितताओं  तथा  थोटालों  से  संबंधित

 30  जून  तक  सेबी  तथा  न्यायालयों  अधिकरणों  में  कितमे  मामले  चल

 रहे  और

 (2)  विदेशी  तथा  सरकारी  क्षेत्र  की  कंपनियों  सहित  ऐसी  कंपनियों

 के  नाम  तथा  क्रमसंख्या-वार  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इन  कंपनियोँ  द्वारा

 किए  गए  घोटालों  एवं  अनियमिततओं  का  ब्यौरा  क्‍या
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पवन  कुमार  :

 सेबी  ने  दिनांक  2।  2006  के  अपने  आदेश  द्वारा  सूचित  किया

 है  कि  उसने  सीडीएसएल  और  कुछेक  निक्षेपागार  भागीदारों

 को  सामूहिक  और  पृथक  रूप  से  लगभग  116  करोड़  रुपए  की  राशि

 वापस  करने  का  निदेश  दिया

 प्रतिभूति  अपीलीय  न्यायाधिकरण  ने  उपर्युक्त  आदेश  का

 प्रचालन  स्थगित  कर  दिया

 30  2007  की  स्थिति  के  अनुसार  शेयर  बाजार  में

 अनियमिततओं  के  संबंध  में  न्यायालयों  और  प्रतिभूति  अपीलीय

 न्यायाधिकरण  में  चल  रहे  मामलों  की  संख्या  27,09,1104  और
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 ]

 केन्द्रीय  खाद्य  प्रौद्योगिकीय  अनुसंधान

 संस्थान  द्वारा  अनुसंधान

 82.  श्री  अब्दुल  रशीद  शाहीन  :  क्या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी

 मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  खाद्य  प्रौद्योगिकीय  अनुसंधान  संस्थान

 ने  खाद्य  विज्ञान  के  क्षेत्र  में  कोई  अनुसंधान  किया

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  तथा  पृथ्वी  विज्ञान  मंत्री  कपिल

 :

 केन्द्रीय  खाद्य  प्रौद्योगिक  अनुसंधान  संस्थान

 खाद्य  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्रों  में  उत्कृष्ट  अनुसंधान  एवं

 विकास  अग्रणियों  में  से  एक  राष्ट्रीय  और  अंतर्राष्ट्रीय  पहचान  वाले

 इस  संस्थान  ने  खाद्य  विज्ञान  के  क्षेत्र  में  व्यापक  अनुसंधान  किया

 जिसे  वाणिज्यिक  उपयोगार्थ  अपनाया  गया  सीएफ़टीआरआई  द्वारा

 किए  गए  उत्कृष्ट  कार्य  की  संक्षिप्त  रूपरेखा  संलग्न  विवरण  में  दी

 गई
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 1950  :

 1960  :

 1970  :

 1980  :
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 विवरण

 खाद्य  विज्ञान  में  दीर्घावधि  अनुसंधान  के  परिणामस्वरूप

 सीएफटीआरआई  के  उत्कृष्ट  अनुसंधान  एवं  विकास  योगदान

 जो  व्यापक  रूप  से  उद्योग  एवं  जनता  तक  पहुंचें

 शिशु  आहार  -  अमूल

 वेजिटेबल  मिल्क

 सूर्पों  के  लिए  निर्जलीकृत  सब्जियां  और  फ्रूट  पाउडर

 के  लिए  प्रौद्योगिकी

 बेजिटेवल  प्रोटीन  सप्लीमेंट

 पहले  से  ही  पके  हुए  और  खाने  के  लिए  तैयार

 आहार  (40

 पपैन  और  पेक्टिन  के  उत्पादन  प्रोटोकॉल्स

 लधु  स्तरीय  उधोग  कार्य  कर  रहे

 चावलों  की  पारबॉयलिंग  हेतु  उन्नत  प्रक्रम  -  30,000

 इकाइयां  लाभान्वित

 मसाला  तेल  और  मसाला  ओलिओरेजिन्स  -  भारत

 का  70%  निर्यात  सीएफटीआरआई  के  अनुसंधान
 से  होता  है

 लघु  चावल  मिल  और  डिस्टोनर  (4  लाख  से  ज्यादा

 उपयोग

 150  से  ज्यादा  उत्पादों  की  पैकेजिंग

 पापड  मशीन  की  लांचिंग  ओर  इसकी  सफलता

 की  कहानी

 चावल  भूसी  तेल  विमोमीकरण

 चावल  ओर  गेंहू  भूसी  स्थिरीकरण

 संपूर्ण  देश  में  चावल  और  गेहूं  मिलों  हेतु  मिन्‍नी

 रोलर  फ्लेकर

 ऊर्जा  आहार  -
 प्रतिदिन  30  लाख  बच्चों  को  यह

 आहार  खिलाया  जाता
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 2000  न

 2010:  :  =

 19  1929

 जलयान  से  अंगूरों  के  निर्यात  हेतु

 प्रौद्योगिकी  प्रोटोकॉल्स  -  एपीईडीए  द्वारा  यथा

 क्रियान्वित

 लगातार  इडली  और  चपाती  बनाने  वाली

 मशीनें  तथा  पंरपरागत  खाद्यों  के  अन्य  स्वचालित

 यंत्र

 शुष्क  मक्का  प्रेषण  संयंत्र  स्तर  पर

 इनमें  से  अनेक  संयंत्रों  को  अधिष्झपित  किया  गया

 न्यूनतम  संसाधित  खाद्या  प्रोटोकॉल

 प्राकृतिक  रंग  प्रक्रम

 प्राकृतिक  योगज  प्रक्रम

 कनवीनियैंस  फूड्स  जिसके  कारण  हंस्टेंट  फूड

 बाजार  में  क्रांति  आई  है

 बनीला  क्योरिंग

 स्वास्थ्य  आहार

 जड़ी-बूटियों  और  रोपण  उत्पादों  से

 न्यूट्रास्यूटिकल्स

 और  विशिष्ट  आहार

 खाद्य  सुरक्षा

 बाल  चिकित्सा  से  जरा-चिकित्सा  तक  पोषण  सुरक्षा

 नवीन  तथा  नवीकरणीय  ऊर्जा  क्षेत्र  में

 कि

 भारत-जापान  सहयोग

 क्या  नवीन  और  नवीकरणीय  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  भारत  तथा  जापान  ने  नवीन  एवं  नवीकरणीय  ऊर्जा  स्रोतों
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 के  क्षेत्र  में  और  अधिक  सहयोग  के  तौर-तरीकों  का  पता  लगाने  के

 लिए  ट्विपक्षीय  समझौते  पर  हस्ताक्षर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई

 नवीन  और  नवीकरणीय  ऊर्जा  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जिलास

 :

 और  भारत-जापान  ऊर्जा  वार्ता  के  अंतर्गत  गठित
 और  अक्षय  ऊर्जा  पर  कार्यकारी-ग्रुप  ने  अपनी  पहली  बैठक  दिनांक

 28  2007  को  नई  दिल्ली  में  आयोजित  की  जिसमें  यह  निर्णय

 लिया  गया  कि  दोनों  पक्ष  नवीन  और  अक्षय  ऊर्जा  के  क्षेत्र  में  सहयोग

 बढ़ाने  के  लिए  तौर-तरीकों  का  पता

 गैस  कंपनियों  द्वारा  मानदंडों  का  उल्लंघन

 84...  श्री  उदय  सिंह  :  कया  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  ने  गैस

 आपूर्ति  समझौते  के  मुद्दे  पर  अपनी  संविदा  को  कार्यान्वित  कराने  के

 लिए  रिलायंस  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  के  खिलाफ  कानूनी  कदम  उठाने  का

 निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  कई  निजी  क्षेत्र  की  जिन्हें  सरकार  ने  संविदाएं

 दी  ने  अब  मानदंडों  का  उल्लंघन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्‍या  और

 (2)  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 विद्युत  मंत्री  सुशील  कुमार  :  और

 एनटीपीसी  ने  17  वर्षों  की  अवधि  के  लिए  132  बिलियन  ब्रिटिश

 थर्मल  यूनिट  प्रति  वर्ष  की  दर  पर  प्राकृतिक  गैस  की

 प्राप्ति  हेतु  अंतरराष्ट्रीय  प्रतियोगी  बोली  के  अंतर्गत  बोलियां  आमंत्रित

 बहुत  से  मुख्य  राष्ट्रीय  और  अंतरराष्ट्रीय  बोलीकर्त्ताओं  ने  बोली

 में  भाग  लिया  योग्यता  प्रक्रिया  के  प्रस्ताव  हेतु  अनुरोध

 2003  में  जारी  किया  गया  था  और  तकनीकी

 वाणिज्यिक  बोलियां  2003  में  खोली  गई  अंतिम  मूल्य

 आफर  14.5.2004  को  खोला  गया  था  और  रिलायंस  इंडस्ट्रीज



 179  प्रश्नों  के

 को  न्यूनतम  तकनीकी  वाणिज्यिक  स्वीकार्य  बोलीदाता  के

 रूप  में  मूल्यांकित  किया  गया  आरआईएल  को  दिनांक  16.6.2004

 को  आशय  पत्र  दिया  गया  था  और  इसे  उनके  द्वारा  प्राप्त  किया  गया

 था  जिसके  परिणामरूवरूप  यह  संविदा

 आरआईएल  ने  दायित्व  की  सीमा  के  रूप  में  गैस  सेल

 परचेज  एग्रीमेंट  में  मुख्य  परिवर्तनों  की  अपेक्षा  की  और

 आरआईएल  ने  पीएसपीए  पर  हस्ताक्षर  नहीं  एनटीपीसी

 ने  संविदा  पर  हस्ताक्षर  नहीं  एनटीपीसी  ने  संविदा  के

 विनिर्दिष्ट  अनुपालन  हेतु  20.12.2005  को  रिलायंस  इंडस्ट्रीज
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 के  विरूद्ध  मुंबई  ठल्य  न्यायालय  में  वाद  दायर  किया

 गया

 2005  के  बाद  से  मामले  पर  अलग-अलग  तिथियों  पर

 न्यायालय  में  सुनवाई  हुई  है  और  अब  इसकी  अगली  सुनवाई  29.

 8.2007  को  होनी  निर्धारित

 और  निजी  क्षेत्र  कंपनियों  द्वारा  विकसित  निम्नलिखित

 विद्युत  परियोजनाएं  प्राकृतिक  गैस  की  अनुपलब्ध  आपूर्ति  के  कारण

 वाणिण्यिक  रूप  से  प्रचालनगत  नहीं  बनाई  गई

 क्रम  परियोजना  का  नाम  क्षमता  निजी  विद्युत  उत्पादक

 1.  जेगरूपाडु  सीसीपीपी  220  मेगावाट  जीवीके

 2.  गौतमी  सीसीपीपी  464  मेगावाट  गौतमी  पावर

 3.  कोनासीमा  सीसीपीपी  445  मेगावाट  कोनासीमा  पावर  कारपोरेशन

 4.  जेमागिरि  सीसीपीपी  370  मेगावाट  बेमागिरि  पावर  जेनरेशन

 कुल
 1499  मेगावाट

 प्राकृतिक  गैस  की  मांग  एवं  आपूर्ति  के  बीच  के  अंतर

 को  पूरा  करने  के  लिए  भारत  सरकार  ने  एक  बहुस्तरीय  कार्यनीति

 अपनाई  है  जो  कि  निम्नवत

 (i)  घरेलू  खोज  एवं  उत्पादन  एंड  गतिविधियों  का

 (i)  कोल  बेड  मीथेन  जैसे  परंपरागत  स्रोतों  का

 (0)  भूमिगत  कोयला

 (४)  हाइडेट  संसाधनों  के  मूल्यांकन  तथा  उनके  संभाव्य  वाणिज्यिक

 दोहन  के  लिए  नेशनल  गैस  हाइड्टैट  प्रौग्राम

 का

 (४)  जलीय  प्राकृतिक  गैस  के  रूप  में  गैस  के  आयात

 का  प्रोत्साहन  और

 ट्रांसनेशनल  गैस  पाइपलाइनों  के  माध्यम  से  गैस

 शिरडी  का  विकास

 85.  श्री  सुभाष  सुरेशचंद्र  देशमुख  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  श्री  साई  बाबा  न्यास  शिरडी

 से  शिरडी  को  आधुनिक  नगर  बनाने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  पर  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजय  :

 से  2001  की  जनगणना  के  शहरी  विकास

 मंत्रालय  की  छोटे  एवं  मझोले  कस्बों  के  लिए  शहरी  अवस्थापना  विकास

 की  योजना  के  तहत  शिरडी  कस्बा  शामिल  योजना  के  दिशानिर्देशों
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 के  राज्य  स्तरीय  स्वीकृति  समिति  द्वारा  शहरी  क्षेत्रों  मे ंअवस्थापना

 विकास  के  स्वीकार्य  घटकों  के  संबंध  में  अनुमोदित/संस्तुत  परियोजनाओं

 पर  शहरी  विकास  मंत्रालय  में  वित्तीय  सहायता  निर्मुक्त  करने  हेतु  विचार

 किया  जाता  राज्य  स्तरीय  स्वीकृति  समिति  द्वारा  शिरडी  कस्बे  में

 सीवरेज  संबंधी  प्रस्ताव  अनुमोदित  किया  गया  है  तथा  2006-07  के

 दौरान  यू  आई  डी  एस  एस  एम  टी  के  अंतर्गत  केन्द्रीय  सहायता  के

 रूप  में  10.07  करोड़  निर्मुक्त  किए  गए

 ]

 प्रधानमंत्री  ग्रामीण  सड़क  योजना  के

 अंतर्गत  लोबित  प्रस्ताव

 86.  श्री  अगवर  हुसैन  :

 श्री  मणी  कुमार  सुब्या  :

 क्या  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  असम  सरकार  से  प्रधानमंत्री  ग्रामीण

 सडक  योजना  के  अंतर्गत  2000  करोड़  रुपये  की  लागत  वाली  4000

 किलोमीटर  लम्बी  ग्रामीण  सड़कों  के  निर्माण  हेतु  एक  प्रस्ताव  प्राप्त

 हुआ  और

 क्या  सरकार  ने  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लिया  है  तथा  धनराशि

 मंजूर  कर  दी
 हे

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  सूर्वकात्ता  :  ग्रामीण  विकास

 भारत  सरकार  ने  अभी  तक  असम  के  लिए  प्रधानमंत्री  ग्राम

 सडक  योजना  के  अंतर्गत  7239.27  लंबाई  के  1923  सड़क

 कार्यों  जिसकी  लागत  3149.70  करोड़  मंजूरी  दी  इसके

 असम  सरकार  से  905.31  करोड़  की  लागत  से  1819.

 857  लंबाई  के  परियोजना  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 409.67  करोड़  की  लागत  वाले  835.588  लंबाई

 के  परियोजना  प्रस्तावों  के  लिए  राज्य  सरकार  के  अधिकारियों  के  साथ

 कोर  भारत  निर्माण  गुणवत्ता  संस्थागत
 लागत  आदि  से  संबंधित  मुद्दों  पर  चर्चा  हुई  उठाए  गए  मुद्दे  पर

 पूर्ण  व्याख्यात्मक्त  नोट  अभी  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  होना  इसके

 495.64  करोड़  की  लागत  वाले  984.269  लंबाई

 के  परियोजना  प्रस्तावों  की  राष्ट्रीय  ग्रामीण  सड़क  विकास  एजेंसी  में

 संवीक्षा  की  जा  रही
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 विद्युत  प्रशुल्क  को  तकसंगत  बनाना

 87.  श्री  रामदास  आठउवले  :  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  लगातार  बढ़ते  जा  रहे  विद्युत  शुल्कों  तथा

 इसके  देश  के  आर्थिक  विकास  पर  पड़  रहे  प्रतिकूल  प्रभावों  देखते

 हुए  उपभोक्ताओं  को  सस्ती  दर  पर  विद्युत  उपलब्ध  कराने  के  लिए

 विद्युत  क्षेत्र  में  सुधार  लाने  के  लिए  कदम  उठाए  हैं  या  कदम  उठाने

 का  विचार

 यदि  तो आज  की  तिथि  के  अनुसार  तत्संबंधी  ब्यौरा

 क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 विद्युत  मंत्री  सुशील  कुमार  :  और  उपभोक्ता

 को  आपूर्त  विद्युत  की  लागत  में  समूची  थोक  बिजली  की  खरीद

 पारेषण  लागत  तथा  वितरण  कंपनियों  की  प्रचालनात्मक  एवं

 वित्तीय  अर्थात्‌  समेकित  तकनीकी  एवं  व्यावसायिक  घाटा

 एंड  प्रचालनात्मक  प्रणाली  उन्‍नयन/संवर्धन  हेतु  सब्सिडी  इत्यादि

 शामिल  विद्युत  2003  के  प्रावधानों  के  तहत  ही  टैरिफ

 तय  करना  यथोचित  विद्युत  विनियामक  आयोग  का  कार्य

 विद्युत  टैरिफ  को  युक्तिसंगत  बनाने  के  लिए  कई  किए

 गए  ,

 (0).  विद्युत  2003  विद्युत  क्षेत्र  के  लिए  प्रतिस्पर्धात्मक

 डांचा  मुहैया  करवाता  है  और  इससे  लागतें  कम  होने  के

 आसार

 (४).  राष्ट्रीय  विद्युत  नीति  में  संभावित  जल  विद्युत  क्षमता  के

 पूर्ण  विकास  पर  अधिकतम  जोर  दिया  गया  दीघविधिक

 रूप  में  जल  विद्युत  परियोजनाओं  से  विद्युत  उत्पादन  की

 लागत  काफी  कम  हो  जाती

 (i)  ताप  विद्युत  के  संबंध  में  इस  नीति  में  उल्लेख  है  कि  इंधन

 के  उपलब्ध  विकल्पों  के  चयन  का  आधार  उत्पादन  संबंधी

 लागत  और  बिजली  की  आपूर्ति  होना  नए  उत्पादन

 स्टैशनों  को  ईंधन  स्रोतों  पिटहैड  स्थानों  या  लोड

 केंद्रों  क ेकरीब  अवस्थित  किया  जाना  किफायती
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 प्रश्नों  के

 6.1.2006  को  अधिसूचित  टैरिफ  नीति  में  ये  प्रावधान  है

 कि  भविष्य  में  विद्युत  की  सभी  जरूरतें  लाइसेंस  वितरित

 करके  प्रतिस्पर्धात्मक  रूप  से  पूरी  कौ  जानी  सिवाय

 ऐसे  मामलों  के  जहां  मौजूदा  परियोजनाओं  का  विस्तार  किया

 जा  रहा  हो  या  जहां  चिहिनत  उत्पादक  के  रूप  में  राज्य

 नियंत्रित/स्वामित्व  वाली  कंपनी  सार्वजनिक  क्षेत्र  के

 उपक्रमों  के  मामले  में  सभी  नई  उत्पादन  एवं  पारेषण

 परियोजनाओं  के  लिए  टैरिफ  का  फैसला  पांच  वर्ष  के  बाद

 या  विनियामक  आयोग  इस  बात  से  संतुष्ट  हो  कि  ऐसी

 प्रतिस्पर्धा  शुरू  करने  के  लिए  समय  उचित  प्रतिस्पर्धात्मक

 बोली  के  आधार  पर  होना  चाहिए

 कोयला  आधारित  स्टेशनों  के  लिए  ईंधन  की  लागत  कम

 करने  की  दृष्टि  से  ताप  विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  कैप्टिव

 कोयला  खदानीकरण  को  बढ़ावा  दिया  जा  रहा

 एवं  आधुनिकीकरण  कार्यक्रम  अपनाकर  खराब

 निष्पादन  वाले  ताप  विद्युत  स्टैशनों  की  प्रचालनात्मक  कुशलता

 को  बढ़ाया  गया

 केंद्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा  2004-09  की  अधषधि  हेतु

 जारी  की  गई  टैरिफ  संबंधी  निबंधन  एवं  शर्तों  से  प्रचालनात्मक

 मानदंडों  में  सुधार  हुआ

 बृहद  विद्युत  नीति  में  पूंजीगत  उपस्करों  के  आयात  पर  शून्य

 कस्टम  ड्यूटी  तथा  इस  नीति  की  पात्रता  संबंधी  शर्तों  को

 पूरा  करने  वाली  उत्पादन  परियोजनाओं  के  लिए  देश  के

 आपूर्तिकर्ताओं  को  निर्यात  तुल्य  लाभ  प्रदान  करने  का  प्रावधान

 किफायती  लागत  और  उच्च  कौशल  युक्‍त  सर्वोत्कूष्ट  तकनीक

 का  लाभ  उठने  के  लिए  प्रत्येक  4000  मेगावाट  क्षमता  की

 अति  विशाल  विद्युत  परियोजनाओं  का

 सरकार  ने  पहले  भी  विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  गाष्था

 तथा  प्राकृतिक  गैस  और  कोयले  पर  कस्टम  ड्यूटी  घटा

 दी

 त्वरित  विद्युत  विकास  एवं  सुधार  कार्यक्रम

 का  उद्देश्य  तकनीकी  क्षतियां  कम  करने  के  लिए  उप  पारेषण

 वितरण  नेटवर्कों  के  सुदृढ़ीकरण  में  पूंजी  निवेश  और  आपूर्ति

 की  गुणवत्ता  सुधारने  के  लिए  राज्यों  की  मदद  करना  तथा

 10  2007

 (xii)

 (xiii)
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 राज्य  विद्युत  उपक्रमों  की  नकद  हानियों  को  कम  करने  के

 लिए  नकद  सहायता  देकर  प्रोत्साहन  प्रदान  करना  इस

 कार्यक्रम  को  और  प्रभावी  बनाने  के  लिए  इसके  पुनर्गठन

 किए  जाने  का  प्रावधान

 बिजली  की  भारी  क्षति  वाले  स्थानों  के  चिहिनकरण  के

 लिए  विद्युत  का  लेखा  रखने  और  लेखा  परीक्षा  हेतु  फीडरों

 के  मापन  और  उपभोक्ताओं  को  आपूर्ति  पर  बल  दिया  जाता

 बिजली  चोरी  से  संबंधित  विद्युत  2003  के
 कानूनी

 प्रावधानों  को  विद्युत  2007  के  माध्यम

 से  और  सुदृढ़  बनाया  गया

 उपरोक्त  और  के  महेनजर  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं

 हिमालय  क्षेत्र  में  भूकंप  पर  अनुसंधान

 श्री  किसनभाई  पटेल  :

 श्री  सुग्रीव  सिंह  :

 श्री  एकनाथ  महादेज  गायकवाड़  :

 श्रीमती  निवेदिता  माने  :

 क्‍या  पृथ्वी  विज्ञान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रुड़की  ने  हिमालय  क्षेत्र  में  भूकंप  के

 संबंध  में  कोई  अनुसंधान  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  निष्कर्ष  क्‍या

 क्या  रुडकी  ने  क्षेत्र  में  भूकंप  से  होने  वाली

 क्षति  को  कम  करने  के  लिए  कोई  प्रौद्योगिकी  विकसित  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  तथा  पृथ्वी  विज्ञान  मंत्री  कपिल

 :  जी

 रुड़की  हमारा  संगठन  नहीं  परंतु  भारत  मौसम  विज्ञान

 विभाग  इन  मुद्दों  के  संबंध  में  इन  संगठनों  के  साथ  मिलकर  कार्य  करता
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 रुड़की  द्वारा  हिमालय  क्षेत्र  में  भूकंप  के  संबंध

 में  किए  गए  अनुसंधान  के  निष्कर्षों  का  व्यौरा  निम्नलिखित

 -  देहरादून  शहर  में  भूकंप  के  खतरों  और  जोखिम  के  आकलन

 से  पता  चलता  है  कि  रिक्टर  पैमाने  पर  5.0  परिमाण  तक

 का  भूकंप  आने  पर  संरचनात्मक  हानि  बहुत  कम

 होती

 -  बांध  जलाशय  प्रणाली  के  ठीक  नीचे  1:  की  गहराई

 में  आने  वाले  रिक्‍्टर  पैमाने  पर  8.5  परिणाम  वाले  अधिकतम

 संभाषित  परिमाण  के  भूकंप  के  लिए  टेहरी  बांध  को  भूकंप
 रोधी  पाया

 —  टेहरी  बांध  के  आस-पास  आए  हल्के  भूकपों  के  अध्ययनों

 का  उपयोग  जलाशय  के  लगातार  भरे  रहने  के  कारण  होने

 याले  भूकपनीयता  संबंधी  परिषर्ततों  को  मानीटर  करने  के

 लिए  किया  जाता  है  और  इनसे  ठपयुक्‍त  अघसंरचनात्मक

 अंतक्षेपण  को  डिजाइन  करने  में  भी  मदद  मिलती

 जी

 भूकंप  से  होने  वाली  हानि/क्षति  को  कम  करने  के  लिए

 विकसित  की  गई  प्रौद्योगिकियों/प्रणालियों  का  ब्यौरा  इस  प्रकार

 -  विद्यमान  कम  लागत  वाली  प्रौद्योगिकियों  में  भूकंपनीयत्र  कौ

 दृष्टि  से  परिवर्तन  करने  और  सीमेंट  से  मजबूत  बने  ऐसे

 भवनों  के  निमार्ण  के  लिए  नई  प्रौद्योगिकियां  विकसित  कौ

 जिसमें  और  जैम्बों  स्तम्भ  मूल  हैं  तथा

 जो  ऊर्ष्याधघर  रूप  से  मजबूत  होते

 -  .  टैहरी  राक-फिल  कोटैश्वर  आदि  जैसी  बड़ी

 संरचनाओं  के  लिए  भूकंप  रोधी  डिजाइन  तैयार  किए

 -  अल्पावधिक  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  और  विभिन्‍न

 समुदाय  स्तरौय  सुग्राहयक्त/जागरुकता  पैदा  करने  काले  कार्यक्रमों

 के  माध्यम  से  भूकंप  रोधी  प्रौद्योगिकियों  के  क्वन  का

 प्रचार-प्रसार

 समुद्र  चल
 का

 खारापन  दूर  करना

 #..  भरी  सुभाष  सुरेश्ंद  देशमुख  :  क्या  पृंथ्वी  जिज्ञान  मंत्री

 यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  ने  समुद्री  जल  को  पेयजल  बनाने के  लिए

 कोई  उपाय  किए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इस  परियोजना  पर  कार्य  शुरू  हो  गया

 यदि  तो  प्रत्येक  लौटर  समुद्री  जल
 को  पैयजल  बनाने

 में  अनुमानित  कितनी  लागत  और

 (४)  यह  परियोजना  कथ  तक  पूरी  होने  की  संभाषनां

 विक्रम  और  प्रौजोगिको  मंत्री  तथा  पृथ्वी  बिज्ञान  मंत्री  कपिल

 :  जी

 और  मंत्रालय  ने  समुद्री  जल  को  पेय  जल  में

 बदलने  के  लिए  गिम्न  तापमान  वाली  तापीय  विलवणीकरण  प्रणाली

 पर  आधारित  विलबवणीकरण  प्रौद्योगिकी  कः  देश  में  डिजाइन

 तैयार  किया  तथा  इसका  जिकास  एवं  प्रदर्शन  एलटीटीडी  एक

 ऐसी  प्रक्रिया  है  जिसमें  सतह  के  गर्म  समुद्री  जल  को  भिम्न  दाज

 पर  फ्लैश  से  जआाब्यीकृत  कर  बाज्य  को  ठंडे  समुद्री  जल  से  संघनित

 किया  जाता  प्रयोगशाला  (500  लौटर  प्रतिदिग  तथा  5000  लौटर

 प्रतिदिन  की  में  कई  परौक्षण  करने  के  पश्चात  प्रतिदिन  1

 लाख  लीटर  स्वच्छ  जल  का  उत्पादन  करने  वाला  यह  एलटीटीडी

 संबंत्र  विकसित  किया  गया  तथा  मई  2005  में  लक्षद्वीप  स्थित  कावारती

 में  इसे  चालू  किया  तब  से  यह  संयंत्र  बिना  रूके  ठीक

 हंग  से  काम  कर  रहा  है  और  कायारती  के  लोगों  की  आवश्यकताओं

 को  काफी  हृ4द  तक  पूरा  कर  रहा  इस  संयंत्र  से  अथ  तक

 लगभग  6  करोड़  लीटर  जल  प्राप्त  किया  जा  चुका  अप्रैल  2007

 में  10  लाख  लौटर  प्रतिदिन  कौ  क्षमता  वाले  संयंत्र  का  चेन्नै

 से  लगभग  40  दूर  एक  नौका  पर  प्रदर्श  किया

 इस  संयंत्र  से  प्राप्त  किए  जाने  वाले  जल  की  अनुमानित

 लागत  प्रति  लौटर
 पैसे

 ह

 (७)  प्रतिदिन  10  लाख  लौटर  जल  उत्पादन  करने  संबंधी  प्रौद्योगिकी

 का  प्रदर्शन  पूरा  हे  गया  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  मंत्रालय

 अतिदिग  100  लाख  लौटर  स्वच्छ  जल  तैयार  करने  वाले  प्रदर्शन  संयंत्र

 का  प्रस्ताव  रख  रहा



 187  प्रश्नों
 के

 आयकर  आकलन  का  तरीका

 90.  श्री  किसनभाई  पटैल  :

 श्री  एकनाथ  महादेव  गायकवाड  :

 आऔमती  निवेदिता  माने  :

 कया  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  ही  में  आयकर  आकलन  की  जांच

 के  तरीके  में  परिवर्तन  तथा  संशोधन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इससे  जांच  के  तरीके  पर  प्रभाव  पड़ा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 (2)  आकलन  की  जांच  के  तरीके  में  परिवर्तन  से  कर  संग्रहण

 में  किस  सीमा  तक  सुधार

 वित्त  मंऋलथय  में  राज्य  मंत्री  :

 आपकर  निर्धारण  कौ  संवीक्षा  से  संबंधित  विधिक  प्रावधान  वैसे

 ही  हैं  जैसै  कि आयकर  अधिनियम  की  धारा  143  में  विहित

 संवीक्षा  के  लिए  मामलों  के  चयन  संबंधी  आंतरिक  दिशा  निर्देशों  में

 हाल  में  परिवर्तन  किया  गया

 संवीक्षा  के  लिए  मामलों  के  चयन  में  मानव  की  दखल

 एवं  विवेकाधिकार  कम  करने  तथा  कंप्यूटर  समर्थित  संवीक्षा  चयन  प्रणाली

 अपनाने  के  विचार  से  परिवर्तन  किए  गए

 हर  वर्ष  जोखिम  आंकलन  के  आधार  पर  सुपरिभाषित  पैरामीटर

 विहित  करने  वाले  संवीक्षा  दिशा-निर्देशों  के  अंतर्गत  तथा

 हाथ  से  भी  मामलों  का  चयन  किया  जा  रहा  मामलों  के  चयन

 के  लिए  विस्तृत  पैरामीटर  नीचे  दिये  गये  हैं  :

 संवीक्षा  के लिए  मामलों  का  चयन  अन्य  बातों  के साथ-साथ  सकल

 कटौतियों  तथा  दावाकृत  छूटों  तथा  मुकदमेबाजी  में  निहित

 विधिक  विशिष्ट  लेन-देन  की  मात्रा  एवं  कर-मिर्धारिती

 की  स्थिति  आदि  जैसे  कारकों  पर-विचार  करते  हुए  समूची  करदाता

 संख्या  के  लिए  हर  वर्ष  निर्धारित  किये  गये  पैरामीटरों  के  संदर्भ

 10  2007  लिखित  agg

 में  कंप्यूटर  समर्थित  कार्यक्रम  के  माध्यम  से  एवं  हाथ  से  किये

 गये  जोखिम  विश्लेषण  के  आधार  पर  किया  जाता

 कर-निर्धारण  के  परिवर्तित  संवीक्षा  तंत्र  द्वारा  कर  संग्रहण

 में  संभावित  सुधार  की  सटीक  मात्रा  का  उल्लेख  करना  संभव  नहीं

 उम्मीद  है  कि  परिवर्तित  संवीक्षा  तंत्र  से  संभावित  राजस्व

 मामलों  का  चयन  होगा  जिससे  पर्याप्त  मात्रा  में  कर  संग्रहण  में  सुधार

 राज्य  विद्युत  जोडों  को  हानि

 91.  श्री  सुभाष  सुरेशचंद्र  देशमुख  :

 श्री  पलल्‍लानी  शामी  :

 क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  इस  बात  से  अवगत  है  कि  राज्य  विद्युत

 बोर्ड/निगम  भारी  हानि  उठा  रहे
 ह

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्यवार  प्रत्येक  राज्य

 विद्युत  बोर्ड/निगम  द्वारा  कितनी  वित्तीय  हानि  उठाई

 क्‍या  सरकार  ने  उक्त  अवधि  के  दौरान  इन  बोर्डों/निगर्मो

 की  हानि  को  कम  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अब  तक  प्राप्त  हुई  उपलब्धियों

 के  साथ-साथ  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 (2)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 विद्युत  मंत्री  सुशील  कुमार  :  और  राज्यों

 के  विद्युत  ठपक्रमों  का  विनियमन  संबंधित  राज्य  विद्युत  विनियामक  आयोगों

 ट्वारा  किया  जाता  पावर  फाइनेंस  कारपोरेशन  राज्यों  के  विद्युत  उपक्रमों

 को  ऋण  राशि  प्रदान  करता  है  और  इन  उपक्रमों  की  वित्तीय  उपलब्धियों

 के  परिणामों  का  वार्षिक  संग्रह  जारी  करता  पावर  फाइनेंस  कारपोरेशन

 तथा  राज्य  विद्युत  बोडॉ/विद्युत  उपक्रमों  के  वर्ष  2003-04,  2004-05

 तथा  2005-06  के  लाभों/घाटे  का  यथा  संग्रहित  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न

 विवरण  में  दिया  गया

 और  बो./विद्युत  उपक्रमों  के  वित्तीय  घाटे  को

 कम  करने  के  लिए  भारत  सरकार  ने  भी  निम्नवत  मुख्य  उपाय  किए



 प्रश्नों  के  19  1929  लिखित  190

 ()  राज्य  विद्युत  बोर्डों  की  और  से  केंद्रीय  सार्वजनिक  क्षेत्र  (४)  बिजली  चोरी  से  संबंधित  विद्युत  2003  के  क्ामूनी
 उपक्रमों  को  देय  34,957.96  करोड़  रुपये  की  पिछली  बकाया  प्रावधानों  को  विद्युत  2007  के  माध्यम
 राशि का  वर्ष  2001  में  जांच  की  गई  से  और  सुदृढ़  बनाया  गया

 (0)  विद्युत  2003  में  स्वतंत्र  विद्युत  विनियामक  आयोगों  बिजली  को  भारी  क्षति  वाले  स्थानों
 के

 चिन्हिकरण  के  लिए

 द्वारा  टैरिफ  तय  किए  जाने  का  प्रावधान  विद्युत  का  लेखा  रखने  और  लेखा  परीक्षा  हेतु  फौडरों  के

 मापन  और  उपभोक्ताओं  को  आपूर्ति  पर  बल  दिया  जाता

 (४)  अधिनियम  की  धारा  65  में  प्रावधान  है  कि  राज्य  आयोग

 द्वारा  निर्धारण  टैरिफ  में  राज्य  सरकार  यदि  किसी  वर्ग  को

 कोई  सब्सिडी  देना  चाहती  है  तो  सरकार  सब्सिडी  दिए  जाने

 की  एवज  में  संबंधित  ठपक्रम/लाइसेंस  धारक  को  पूरी  राशि

 अदा  यह  प्रावधान  राण्य  सरकारों  द्वारा  उपक्रमों  को

 समय  पर  सब्सिडी  जारी  करने  हेतू  रखा  गया

 विद्युत  उपक्रमो  की  वित्तीय  व्यवहार  क्षमता  में  सुधार
 लाना  विद्युत .  क्षेत्र  सुधारों  का  एक  मुख्य  मिष्यादनीय

 कार्य  विद्युत  उपक्रमों  का  कारोबारी  घारा  लगातार  बढ़ते
 रहने  का  रूज्ञान  थम  गया  पावर  फाइनेंस  कारपोरेशन

 द्वारा  जुयाए  गए  आंकड़ों  के  अनुसार  राज्य  विद्युत  उपक्रमों

 का  कारोबारी  घाटा  के  जो  1992-93

 के  4560  करोड़  रूपये  से  बढ़कर  2000-0  में  25,259

 करोड़  रुपये  हो  गया  कम  होकर  वर्ष  2003-04,
 2004-05  तथा  2005-06  में  19,107  करोड़

 23,880  करोड़  रुपये  और  19546  करोड़  रुपये  रह  गया

 जल

 (५)  त्थरित  विद्युत  विकास  एवं  सुधार  कार्यक्रम

 का  ठदेश्य  तकनीकी  क्षतियां  कम  करने  के  लिए  ठप  पारेषण

 एवं  वितरण  नेटवर्कों  के  सुदृढ़ीकरण  में  पूंजी  निवेश  और

 आपूर्ति  की  गुणवत्ता  सुधारने  के  लिए  राज्यों  की  मदद  करना

 तथा  राज्य  विद्युत  उपक्रमों  की  नकद  ह्ानियों  को  कम

 करने  के  लिए  नकद  सहायता  देकर  प्रोत्साहन  प्रदान  करना
 है

 इस  कार्यक्रम  को  और  प्रभावी  बनाने  के  लिए  इसका  (2)  उपरोक्त  और  के  मद्देनजर  प्रश्म  उत्पन्न  नहीं

 पुनर्गगन  किए  जाने  का  प्रावधान

 विवरण

 2003-04  से  2005-06  के  दौरान  राज्य  विद्युत  बो्डोँ  का  लाभ/हामि  संबंधी  विवरण

 करोड़

 क्षेत्र  राण्य  यूटिलियी  वर्ष

 2003-04  2004-05  2005-06

 त  2  3  4  5  6

 पूर्वी  क्षेत्र  बिहार  जीएसईबी  (690)  (1,268 )  (1,515)

 झारखंड  जेएसईबी  (370)  (331)  (507)

 उड़ौसा  सीईएससीओ  (63)  (84)

 प्रिडको  357  26

 एनईएससौओ  (79)  (96)  (2)



 m  प्रश्नों  के  10  2007  लिखित  ag,

 2  3  4  5  6

 ओएचपीसी  6  59  (24)

 ओपीनौसीएल  136  143  148  ,

 एसईएससीओ  (91)  (107)  (29)

 डब्ल्यूईएससी3ग  (77)  (29)  (8)

 ओपीटीसीएल  (0)

 सिक्किम  सिक्किम  पौडी  (9)  (11)  (6)

 पश्चिम  बंगाल  डब्ल्यूजीपीडीसीएल  9  10  23

 डब्ल्यूजीएसईजी  (305)  (285)  (257)

 कुल  पूर्वी  छा  (1418)  (2,236)

 |

 (69)  (85)  (2,236)

 पू्जोत्तर  क्षेत्र  अरुणाचल  अरुणाचल  प्रदेश  (69)  (85)  (9०)

 असम  एएसईबी  (656)  ($1)

 एपीजीसीएल  (1)

 एईजीसीएल  (24)

 सौएईडीसौएल  (24)

 एलएईंडीसौएल  (27)

 यूएईंडीसीएल  (42)

 मणिपुर  मणिपुर  पीडी  64  (9)  (226)

 मेघालय  मेघालय  एसईंबी  (46)  (9)  (52)

 मिजरम  मिजोरम  पौड़ी  (%)  (96)  (33)

 नागालैंड  गागालैंड  पीडी  (76)  (१6)  (98)  _

 ज़िपुरा  ज़िपुरा  पौड़ी  (76)  (55)  (8)

 कुल पूर्वोत्तर क्षेत्र ह (7७4)



 #3  प्रश्नों  के  19  1929  लिखित  194

 ज्तरी  दिल्ली  जीएसईएस  राजधानी  (32)  60  89

 जीएसईएस  यमुना  (55)  7  46

 दिल्ली  ट्रांस्को  (55)  (955)  94

 झन््रप्रस्थ  (22)  (52)  (49)

 एनडौपीएल  29

 प्रगति  90  57  48

 हरियाणा  डौएचबीवीएनएल  (323)  (582)  (466)

 एचपीजीसौएल  (0)  (35)  9

 एचबीपीएनएल  (0)  (35)  9

 यूएचबीजीएमनएल  (629)  (940)  (110)

 हिमाचल  प्रदेश  एचपीएसईबी  (46)  (37)  (56)

 जम्मू  और  कश्मौर  जेएण्डके  पीडौसीएल  62  45  26

 औएण्डक॑  पौडौड़ी  62  45  26

 पंजाब  पीएसईबी  (663)  (4257)  (1,375)

 राजस्थान  एवीवीएनएल  (673)  (4,757)  (1,402)

 जेडौवीवीएनएल  (535)  (683)  (618)

 चैवीवीएनएल  (525)  (683)  (३40)

 आरआरबीपौएनएल
 (23)  (2)  (3)

 आरआरबीयूएनएल
 (23)  (२०)  (3)

 उत्तर  प्रदेश  डीचीवीएे
 (397)  (707)  (840)

 एमवीबीएन  (397)  (635)  (840)

 पश्चिम  बौबीएन  (231)  (604)  (599)

 पूर्व  बौबीएन  (293)  (604)  (599)
 भा  +ककन  कामना  मनन  नमन  मनन  मनन  बौबीएन  कन  मनन  न  कक  न  न  न+  मनन  नमन  न  ननक  ननीनयणगनन  न  न  नननक  नी  न्‍ोानननाना  जा

 तहत ए



 195  प्रश्नों  के  10  2007  लिखित  उत्तः  19%

 त  2  3  4  5  6

 यूपीजेवीएनएल
 (7)  (2)  (42)

 यूपीपीसीएल  (631)  -  (247)  (149)

 यूपीआरवीयूएनएल  (218)  (214)  (293)

 उत्तराचल  यूजेवीएनएल  9  (9)  (2)  *

 यूटी  पीसीएल  (49)  (169)  (215)

 यूटी  ट्रांस्को  (13)  (20)

 कुल  उत्तरी  क्षेत्र  (8,032).  (14,112)  (9,993)

 दक्षिणी  आंध्र  प्रदेश  एपी  जेनको

 ह

 10  52  63

 एपी  ट्रांस्को  60  31  138

 एपीसीपीडीसीएल  (720)  (463)  (235)

 एपीईपीडीसीएल  (224)  (179)  (12)

 एपीएनपीडीसीएल  (306)  (307)  (634)

 एपौएसपीडीसीएल  (399)  (328)  (561)

 कर्नाटक  बीईएससीओएम  (176)  81  51

 जेईएससीओएम  (436)  (474)  (387)

 एचईएससीओएम  (666)  (819)  (637)

 केपीसीएल  223  239  252

 केपीटीसीएल  (44)  109  (264)

 एमईएससीओएम  (218)  (253)  11

 वीवीएनएल  2  10  7

 सीएसईएससीओएम  (174)

 केरल  केएसईजी  ु  (916)  (239)  (43)



 क्र  प्रश्नों  के  19  1929  लिखित  उत्तर

 ।  2  3  4  5  €

 पांडिचेरी  पांडिचेरी  पीसीएल  13  11  9

 पांडिचेरी  पीडी  25  53  30

 तमिलनाडु  टीएनईबी  (1,360)  (2,101)  (2,535)

 कुल  दक्षिणी  क्षेत्र  (5,132)  (4,578  )  (4,921)

 परिचमी  छत्तीसगढ़  सीएसईबी  346  135  414

 गोवा  गोवा  पीडी  153  146  144

 गुजरात  जीईबी  (3,033)  (2,028)

 जीएसईसीएल  2  11  70

 डीजीवीसीएल  (64)

 एमजीवीसीएल  (84)

 पीजीवीसीएल  (401)

 यूजीवीसीएल  (575)

 जीईटीसीओ  (14)

 मध्य  प्रदेश  एमपीएसईबी  (667)  450  84

 एमपीपीजीसीएल  5

 एमपीपीटीसीएल  (5)

 एमपी  मध्य  क्षेत्र  वीवीसीएल  (395)

 एमपी  पश्चिम  क्षेत्र  वीवीएसएल  (321)

 एमपी  पूर्वी  क्षेत्र  वीवीसीएल  (319)

 महाराष्ट्र  एमएसईबी  (549)  (768)  (291)

 एमएसईंडौसीएल  (304)

 एमएसपीजीसौएल  113

 एमएसपीटीसीएल
 311

 कुल  पश्चिम  क्षेत्र  (3,748)  (2,054)  (1632)

 सकल  योग  (19,107)  (23,880)  (19,546) )
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 एईजीसीएल

 एपीसीपीडीसीएल

 एपीजीसीएल

 एपीएनपीडीसीएल

 एपीएसपीडीसीएल

 डीजीवीसीएल

 डीएचबीवीएनएल

 10  2007

 संक्षेपाकरों  कौ  सूची  डीवीवीएनएल

 असम  हलैक्ट्रिसिटी  ग्रिड  कारपोरेशन  इंडी/पीडी

 आंध्र  प्रदेश  सेंट्रल  पावर  डिस्ट्रीब्यूशन  कंपनी  जीएसईसीएल

 जैस्काम

 आंध्र  प्रदेश  इस्टर्न  पावर  डिस्ट्रीब्यूशन  कंपनी
 प्रिडको

 असम  पावर  जेनेरेशन  कारपोरेशन  जीईबी

 '
 आंध्र  प्रदेश  नार्थर्न  पावर  डिस्ट्रीब्यूशन

 के
 .

 आंध्र  प्रदेश  साउथर्न  पावर  डिब्ट्रीब्यूशन  एचपीजीसीएल

 हेसकाम

 आंध्र  प्रदेश  ट्रासंमिशन  कारपोरेशन
 ड्  एचपीएसईथजी

 अजमेर  विद्युत  वितरण  मिगम
 एचवीपीएनएल

 असम  स्टेट  इलैक्ट्रिसिटी  बोर्ड
 आईपीसीएल

 आंध्र  प्रदेश  जेनरेशन  कारपोरेशन
 जेडीवीवीएनमएल

 बैंगलोर  इलैक्ट्रिसिटी  सप्लाई  कंपनी
 *  जेएसईबी

 बिहार  स्टटे  इलैक्ट्रिसिटी  बोर्ड
 जेबीपीएनएल

 सेन्ट्रल  इलैक्ट्रिसिटी  सप्लाई  कंपनी  आफ

 उड़ीसा  जेएंडके  पीडौडी

 चामृंडैश्वती  इलैक्ट्रसिटी  सप्लाई  मेरंडक  पीडीसीएल
 *

 सेन्ट्रल  पब्लिक  सेक्टर  अंडरटेकिंग  कंपीसीएल

 छत्तीसगढ़  स्टेट  इलैक्ट्रिसिटी  बोर्ड

 सेन्ट्रल  असम  हलैक्ट्रिसिटी  केएसईजी

 कंपनी |
 एलएईडीसीएल

 दक्षिण  गुजरात  कंपनी

 दक्षिण  हरियाणा  बिजली  वितरण  निगम  मैस्काम

 लिखित  उत्तर

 ॥
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 दक्षिणांचल  विद्युत  वितरण  निगम

 इलैक्ट्रिसिटी  डिपार्टमेंट/पावर  डिपार्टमेंट

 गुजरात  स्टेट  इलैक्ट्रिसिटी  कारपोरेशन

 गुलबर्ग  इलैक्ट्रिसिटी  सप्लाई  कंपनी

 ग्रिड  कारपोरेशन  ऑफ  उड़ीसा

 गुजरात  इलैक्ट्रसिटी  बोर्ड

 गुजरात  इलैक्ट्रिसिटी  ट्रांसमिशन  कारपोरेशन

 हरियाणा  पावर  जेनरेशन
 कारपोरेशन

 हुबली  हलैक्ट्रिसिटी  सप्लाई  कंपनी

 हिमाचल  प्रदेश  इलैक्ट्रिसिटी  बोर्ड

 हरियाणा  विद्युत  प्रसारण  निगम

 इंदप्रस्थ  पावर  कारपोरेशन

 जोधपुर  विद्युत  वितरण  निगम

 झारखंड  स्टेट  इलैक्ट्रिसिटी  बोर्ड

 जयपुर  विद्युत  वितरण  निगम

 जम्मू  एवं  कश्मीर  पावर  डेवलपमेंट  डिपार्टमेंट

 जम्मू  एवं  कश्मीर  पावर  डेवलपमेंट

 कारपोरेशन

 कर्नाटक  पावर  कारपोरशन

 कर्माटक  पावर  ट्रांसमिशन  कंपनी

 केरल  स्टेट  इलैक्ट्रिसिटी  बोर्ड

 लोअर  असम  हलैक्ट्रिसिटी  डिस्ट्रीब्यूशन

 कंपनी

 मेंगलोर  इलैक्ट्सिटी  सप्लाई  कंपनी
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 मध्य  गुजरात  कंपनी

 मध्य  प्रदेश  स्टेट  इलैक्ट्रिसिटी  बोर्ड

 मध्य  प्रदेश  पावर  जेनरेशन  .

 मध्य  प्रदेश  पावर  ट्रांसमिशन

 एमपी  मध्य  क्षेत्र  विद्युत  वितरण

 एमपी  पशिचमी  क्षेत्र  विद्युत  वितरण

 एमपी  पूर्व  क्षेत्र  विद्युत  वितरण

 महाराष्ट्र  स्टेट  इलैक्ट्रिसिटी  बोर्ड

 महाराष्ट्र  स्टेट  इलैक्ट्रिसिटी  डिस्ट्रीब्यूशन

 महाराष्ट्र  स्टेट  पावर  जेनरेशन

 महाराष्ट्र  स्टैट  पाथर  ट्रांसमिशन

 मेघालय  स्टेट  इलैक्ट्सिटी  बोर्ड

 मध्यांचल  विद्युत  वितरण  निगम

 नार्थ  दिल्‍ली  पावर

 नार्थन  इलैक्ट्सिटी  सप्लाई  कंपनी  आफ

 उड़ीसा

 उड़ीसा  हाइड्रो  पावर  कारपोरेशन

 उड़ौसा  पावर  जेनरेशन  कारपोरेशन

 उड़ीसा  पावर  ट्रांसमिशन  कारपोरेशन

 पश्चिम  गुजरात

 प्रगति  पावर  कारपोरैशन

 पंजाब  स्टेट  इलैक्ट्र्सिटी  बोर्ड

 लिखित  उत्तर  *
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 पूर्व  वीवीएमएल  -  पूर्वांचल  विद्युत  वितरण  निगम

 जीबीएएएल  -  पश्चिमांचल  विद्युत  वितरण  निगम

 आरआरवीयूएमएत  -  राजस्थान  राज्य  विद्युत  उत्पादन  निगम

 आरआरबीपौएनएल
 -  राजस्थान  राज्य  विद्युत  प्रसारण  निगम

 सेस्को
 —

 .  साउथर्न  इलैक्ट्रिसिटी  सप्लाई  कंपनी  आफ

 डड़ीसा

 टीएनईबी
 —

 .  तमिलनाडु  इलैक्ट्रसिटी  बोर्ड

 -  अपर  असम  हइलैक्ट्रिसिटी  डिस्ट्रीब्यूशन

 यूजीवीसीएन  _-.
 .  उत्तर  गुजरात

 एचएचबीवीएनएल  -  उत्तर  हरियाणा  बिजली  वितरण  निगम

 चऔैएनएनयूआरएम  के  अंतर्गत  राजस्थान  के  शहर

 92.  रासा  सिंह  राजत  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जवाहर  लाल  नेहरू  राष्ट्रीय  शहरी  नवीकरण  अभियान  के

 अंतर्गत  राजस्थान  के
 कौन-कौन

 से  शहरों  का  चयन  किया  गया

 इस  अभियान  के  अंतर्गत  विकास  कार्यों  के  लिए  कितनी

 धनराशि  प्रदान  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 क्या  जेएनएनबूआरएम  के  अंतर्गत  परियोजनाओं  को  पूरा  करने

 के  लिए  कोई  समय  सीमा  निर्धारित  की  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 शहरी  जिकास  मंजालय  में  राज्य  मंत्री  अअय  :

 जवाहर  लाल  नेहरू  राष्ट्रीय  शहरी  नवीकरण  मिशन

 मे  उप  शहरी  अवस्थापना और  शासन

 के  अंतर्गत  राजस्थान  के  जयपुर  तथा  अजमेर-पुष्कर  चयनित

 शहर  यू  आई  जी  के  अंतर्गत  शामिल  नहीं  किए  गए  शहरों  को

 मंत्रालय  कौ  दूसरी  स्कीम  छोटे  और  मझौले  कस्बों  के  लिए

 शहरी  अधवस्थापना  विकास  स्कौम  के  अंतर्गत

 शामिल  किया  गया



 203.  प्रश्नों  के

 से  भारत  सरकार  ने  मिशन  के  लिए  50,000  करोड़

 रुपए  की  प्रतिबद्धता  की  है  जोकि  3  2005  से  शुरू  होकर

 वर्ष  2012  तक  7  वर्षों  के  लिए  वर्ष  2005-12  के  दौरान  राजस्थान

 के  लिए  संकेतन  आबंटन  यू  आई  जी  हेतु  589.69  करोड  रुपए  तथा

 यूआईडीएसएसएमटी  हेतु  401.43  करोड़  रुपए  इन  परियोजनाओं  के

 मिशन  अवधि  के  दौरान  पूरा  होने  की  आशा

 अफौम  की  खेती

 93.  श्री  मणी  कुमार  सुब्या  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  कौ

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  पूर्वोत्तर  में  अफीम  की  खेती

 बढ़  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या

 देश  में  अफीम  का  कितना  वार्षिक  उत्पादन  होता  है  तथा

 भ्रेषजीय  उपयोग  के  लिए  एवं  गुप्त  प्रयोजन  के  लिए  अफौम  की  कितनी

 मात्रा  विपथित  की

 क्या  सरकार  ने  अफीम  की  खेती  को  नष्ट  करने  की  बजाय

 नियंत्रित  उत्पादन  के  लिए  विनियमन  लागू  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  अफौम  बविनियमों

 के  अंतर्गत  कितनी  मात्रा  में  अफीम  को  नष्ट  किया

 जित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  भारत  में  लाइसेंस  प्राप्त  अफीम  की  खेती  केवल

 तीन  राज्यों-मध्य  उत्तर  प्रदेश  और  राजस्थान  में  की  जाती

 पूर्वोत्तर  राज्यों  के  कुछ  भागों  में  अवैध  खेती  का  पता  लगा

 विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  पूर्वोत्तर  में  नष्ट  की  गई  अवैध  खेती

 का  ब्यौरा  निम्न  प्रकार

 राण्य  नष्ट  की  गई  अवैध ब  फट  को  के  अपन  छते

 2005  2006  (31.7.2007

 1 2 3 4

 त  2  3  4

 अरुणाचल  प्रदेश  -  10
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 भारत  में  अफीम  की  खेती  एन  डी  पी  एस

 1985  की  धारा  8  के  अनुसार  केवल  औषधीय  और  वैज्ञानिक  हद्देश्यों

 के  लिए  की  जाती  विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत  में  वैध  रूप

 से  उत्पादित  अफीम  का  ब्यौरा  निम्न  प्रकार  हैः

 वर्ष  70  डिग्री  पर  90  डिग्री  पर

 उत्पादित  अफीम  की  औषैधीय  उद्देश्यों  के  लिए

 मात्रा  संयत्र  को  भेजी  गई

 अफीम

 2004-05  457  132

 2005-06  434°  140

 2006-07  346*  135

 आंकड़े/संदिग्ध  संवर्ग  की  अफीम  के  विश्लेषण  का  परिणाम

 प्रतीक्षित

 जहां  तक  गुप्त  उद्देश्य  के  लिए  उपयोग  की  गई  अफीम  की  मात्रा

 का  संबंध  विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  की  गई  अफीम  की  जब्ती

 का  ब्यौरा  भिम्न  प्रकार  है  :

 वर्ष  जब्त  की  गई  अफौम  की  मात्रा

 2005

 ह
 2009

 2006  2826

 2007  (३0  जून  649
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 भारत  1988  संयुक्त  राष्ट्र  औषधि  1972  प्रोतोकाल

 द्वारा  यथा  संशोधित  स्वापक  औषधियों  पर  1961  संयुक्त  राष्ट्र  एकल

 सम्मेलन  तथा  मनःप्रभारी  पदार्थों  पर  1971  संयुक्त  राष्ट्र  सम्मेलन  का

 एक  हस्ताक्षर-कर्त्ता  पर्याप्त  मात्रा  में  औधियों  की  उसके

 विनिर्माण  और  उपयोग  की  अनुमति  केवल  चिकित्सा  एवं  वैज्ञानिक  उद्देश्यों

 के  लिए

 वर्तमान  समय  में  भारत  अफीम  की  खेती  की  अनुमति  केवल

 मध्य  उत्तर  प्रदेश  और  राजस्थान  राज्यों  के  अधिसूचित  क्षेत्रों  में

 अफीम  की  खेती  के  लिए  लाइसेंस  प्रदान  करने  की  सामान्य  शर्ते

 भारत  सरकार  द्वारा  प्रति  वर्ष  अधिसूचित  की  जाती  हैं  ताकि  अवैध

 उत्पादन  और  विनिर्माण  को  रोका  जा

 वर्ष  2005,  2006  और  2007  (31.7.2007  के  दौरान

 नष्ट  की  गई  अवैध  अफीम  खेती  राज्यों  में  खेती

 3।  एकड़  617  एकड़  और  19877  एकड

 चाली  मुद्रा

 94...  श्री  कीरेन  रिजीजू  :

 श्री  धर्मेन्द्र  प्रधान  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  जाली  मुद्रा  का  नेटवर्क  तेजी  से  फैल  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 देश  में  अनुमानित  रूप  से  कितनी  जाली  मुद्रा  प्रचलन  में

 और

 जाली  मुद्रा  के  प्रचलन  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 कया  कदम  उठाए  गए

 जि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पवन  कुमार  :

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 देश  में  भारतीय  करेंसी  में  जाली  नोटों  के  प्रचालन  को

 रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  उठाए  गए  कदमों  में  ये  शामिल  जाली
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 नोटों  की  तस्करी  को  रोकने  के  लिए  सीमी  सुरक्षा  बल  और  सीमा

 शुल्क  प्राधिकारियों  ट्वारा  सतर्कता  में  वृद्धि  अखबारों  और  इलैक्ट्रोनिक

 मीडिया  के  माध्यम  से  सुरक्षात्पक  पहलुओं  संबंधी  सूचना  का  प्रचार-प्रसार

 करना  तथा  बैंकों  के  सभी  मुख  कार्यालयों  में  जाली  नोट  संबंधी  सतर्कता

 प्रकोष्ठ  इसके  भारतीय  बैंक  नोटों  में  अतिरिक्त

 सुरक्षात्मक  उप्रय  शामिल  किए  गए  हैं  जिनसे  जालसाजी  करनाਂ  बहुत

 कठिन  हो  इसके  अलावा  भारत  सरकार  ने  जाली  करेंसी  नोटों

 के  मामलों  की  जांच  पर  निगरानी  के  लिए  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  नोडल

 एजेंसी  नामित  किया

 ]

 मकानों  के  निर्माण  हेतु  समय  सीमा

 95.  श्री  ओसमानी  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 है

 क्या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  इसके  द्वारा  पूर्व  में  आबंटित

 विभिन्‍न  श्रेणियों  के  भूखंड  पर  मकानों  के  निर्माण  की  अधिकतम  अनुमत्त

 अवधि  को  25  वर्ष  से  घटाकर  10  कर  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसके  कया  कारण

 क्‍या  सरकार  को  नागरिक  सुविधाओं  के  कुछ  क्षेत्रों

 में  परिवहन  व्यवस्था  की  कमी  तथा  दिल्ली  मास्टर  प्लान  2021  के

 क्रियान्वयन  मैं  न्यायालय  के  आदेश  के  चलते  आबंटियों  द्वारा  सामना

 की  जा  रही  कठिनाइयों  को  देखते  हुए  विभिन्‍न  वर्गों  से  इस  अवधि

 को  कम  से  कम  15  वर्ष  करने  संबंधी  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  पर  सरकार

 की  क्या  प्रतिक्रिया

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजय  :

 और  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  आबंटित  प्लाट  खाली

 ने  रहेँ  तथा  सुविधाओं  का  विकास  एक  उचित  समयावधि  में  इसे

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  उसने  विभिन्न  श्रेणी  के  रिहायशी  प्ला्टों  पर

 मकानों  के  निर्माण  की  अधिकतम  स्वीकार्य  अवधि  को  25  वर्षों  से

 घटाकर  10  वर्ष  कर  दी

 और  इस  मंत्रालय  में  ऐसा  कोई  अध्यावेदन  प्राप्त  नहीं

 हुआ  ने  यह  भी  सूचित  किया  है  कि  निर्माण  अवधि
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 को  बढ़ाए  जाने  संबंधी  किसी  विशेष  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  किया

 जा  रहा

 लंबित  मामले

 96...  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :  क्‍या  विधि  और  न्याय  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  नई  दिल्ली  में  1985  से  2000  तक

 वर्ष-वार  अलग-अलग  दाखिल  किए  गए  तथा  लंबित  दीवानी  तथा  फौजदारी

 के  कितने  मामले

 कया  जधन्य  आपराधिक  मानव  बलात्कार  तथा

 हत्या  के  संबंध  में  एक  विशेष  पीठ  गठित  किये  जाने  की  संभावना

 है
 ,

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 जिथि  और  न्याय  मंालय  में  राज्य  मंत्री  :

 दिल्ली  उख्य  न्यायालय  में  1985  से  2000  तक  संस्थित  किए

 गए  लंबित  सिविल  तथा  दांडिक  मामलों  की  वर्षतार  संख्या  उपदर्शित

 करने  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 से  पूर्व  में  दिल्‍ली  उच्ल  न्यायालय  में  दांडिक  मामलों

 की  सुनवाई  करने  के  लिए  केवल  एक  खंडपीठ  और  दो  एकल  न्यायपीठें

 गंभीर  मामलों  सहित  दांडित  मामलों  के  शीघ्र  निपटारे  के  लिए

 एक  और  खंडपीठ  तथा  दो  और  एकल  न्यायपीरठों  का  गठन  किया

 गया  माननौय  दिल्ली  ठच्ल  न्यायालय  ने  यह  सूचित  किया  है  कि

 न्यायाधीशों  की  वर्तमान  पदसंख्या  को  देखते  हुए  किसी  अन्य  विशेष

 न्यायपीठ  का  गठन  संभव  नहीं

 वियरण

 वर्ष  सिविल  दांडिक  मामले

 संस्थान  वर्तमान  संस्थान  वर्तमान  में

 लंबित  मामले  लंबित  मामले

 1  2  3  4  $

 1985  20658  90  2442  40

 10  2007

 1966  14156  2405  4१

 1967  13290  ३037  60

 1988  16850  308  3315  60

 1989  29884  186  3599  54

 1990  14349  373  4391  85

 1991  406

 ।

 ३95  65

 1992  18016  531  4601  3।

 1993  1700  666  4720  32

 1994  16141  750  4806  36

 1995  15333  758  4403  4

 1996  16255  631  473  76

 1997  15959741  5045  205

 1998  19759  705  6942  17

 1999  18245  734  6425  ३60

 2000  21326  1333  8390  476

 सकल  281354  8487  73219  1857

 एसजी.एस.बाई  तथा

 का  कार्यनिष्पादन

 97.  श्री  महाथीर  भगोरा  :  क्या  ग्रामौण  विकास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सम्पूर्ण  ग्रामीण  रोजगार  योजना  स्वर्ण

 जयंती  स्वरोजगार  योजना  तथा  नेशनल  सोशल  एसिस्टेंस

 प्रोग्राम  के  अंतर्गत  धनराशि  जारी  करने  के  प्रावधान

 क्‍या

 क्या  इन  प्रावधानों  का  पालन  किया  जा  रहा
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 यदि  तो  राज्यवार  तथा  वर्षवार  इन  धनराशियों  को  जारी

 करने  का  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 (2)  योजला  के  अंतर्गत  लाभार्थियों  के  लिए  लक्ष्य  निर्धारित  करने

 के  संबंध  में  क्‍या  प्रावधान  और

 राज्यवार  तथा  वर्षवार  लक्ष्यों  तथा  उपलब्धियों  का  ब्यौरा  क्या

 ग्रामीण  जिकास  मंजालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री

 सूर्यकान्ता  :  से  संपूर्ण  ग्रामीण  रोजगार

 योजना  और  स्वर्ण  जयंती  ग्राम  स्वरोजगार  योजना

 के  अंतर्गत  निथियां  दो  किस्तों  में  रिलीज  की  जाती

 पहली  किस्त  आमतौर  पर  बिना  शर्त  के  उन  जिलों  को  रिलीज

 कर  दी  जाती  है  जिन्होंने  विगत  वर्ष  के  दौरान  दूसरी  किस्त  प्राप्त  कौ

 दूसरी  किस्त  तक  रिलीज  कौ  जाती  है  तथ  निथि  का

 राज्य  अंश  का  अंशदान  इत्यादि  के  संबंध  में  निर्धारित  शर्तें  पूरी  कर

 ली  जाती  एसजीआरवाई  स्वलक्षित  कार्यक्रम  नकद  और  खाद्यान्नों

 मुद्रा  के  रूप  में  मूल्य  के  आधार  पर  श्रमदिवस  सृजन  के  लिए
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 निर्देशात्मक  लक्ष्य  का  सुझाव  दिया  जाता  एसजीएसवाई  के  अंतर्गत

 अनु.जाति/अनु.जनजाति  के  लिए  50%  महिलाओं  के  लिए  40%

 और  शारीरिक  रूप  से  अपंग  व्यबितियों  के  लिए  03%  लाभ  सुरक्षित
 रखकर  उपेक्षित  वर्गों  को  विशेष  सुरक्षा  प्रदान  की  गई

 राष्ट्रीय  सामाजिक  सहायता  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  राज्यों

 को  अतिरिक्‍त  केन्द्रीय  सहायता  वित्तीय  वर्ष  के  तक  मासिक

 आधार  पर  समान  किस्तों  में  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  ही  रिलीज  कर

 दी  जाती  वित्तीय  वर्ष  के  दिसम्बर  तक  अतिरिक्‍त  केन्द्रीय

 सहायता  के  कम-से-कम  50%  हिस्से  का  उपयोग  कर  लें  ताकि  वित्तीय

 वर्ष  के  शेष  तीन  महीने  के  लिए  अतिरिक्त  केन्द्रीय  सहायता  रिलीज

 को  जा  एनएसएपी  योजना  के  अंतर्गत  लाभार्थियों  की  संख्या  का

 निर्धारण  राज्य  सरकारों  ट्वारा  किया  जाता

 वर्ष  2005-06  और  2006-07  के  दौरान  एसजीआरवाई  और

 एसजीएसवाई  के  अंतर्गत  राण्य-वार  और  वर्ष-वार  रिलीज  की  गई  निधियां

 और  उपलब्धियां  संलग्न  में  दी  गई  वर्ष  2005-06  और

 2006-07  के  दौरान  एनएसएपी  योजना  के  अंतर्गत  अतिरिक्‍त  केंद्रीय

 सहायता  के  रूप  में  रिलीज  कौ  गई  निधियां  और  कवर  किए  गए

 लाभार्थियों  की  संकपा  विवरण-॥  और  ॥  में  दी  गई

 एसजीआरवाई  और  एसजीएसवाई  के  अंतर्गी  वर्ष  2005-06  और  2006-07  के  दौरान

 राण्य-वार  रिलीज  और  वास्तविक  उपलब्धियां

 केन्द्रीय  रिलीज  लाख राण्य  का  नाम  वास्तविक  उपलब्धि

 एसजीएसवाई  एसजीआरवाई  एसजीएसवाई  एसजीआरवाई

 की  लाख

 2005-06...  2006-00.  2005-06...  2006-07.  2005-06...  2006-07.  2005-06...  2006-07

 1  2  ३  4  $  6  7  8  9

 आंध्र  प्रदेश  5263.37  5885.67....  29453.70.  13545.64.._132462  226782  434.16  136.40

 अल्यायल  प्रदेश  183.89  125.36  1377.50  842.20  2013.  725  9.42  11.74

 असम  6601.52  ग्श7-७  40916.96  29847.28 =  55753  57064  716.00  632.34

 बिहार  11079.65..._  11613.93  59124.30  —-20462.40 =  131033  85688  618.37  192.74
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9

 छत्तीसगढ़  2633.11  3093.97  16605.81  6089.13  28971  28987  256.82  83.58

 गोवा  29.36  50  242.07  250.58  625  624  1.91  2-64

 गुजरात  1996.08  2208.34  12648.76  10724.36  30948  21335  186.34  104.78

 हरियाणा  1147.48  1304.92  6758.76  7552.28  14955  9890  70.90  73.99

 हिमाचल  प्रदेश  448.75  517.66  2230.05  1948.24  8457  5210  ३6.48  24.32

 जम्मू  एवं  कश्मीर  419.78  591.21  3229.13  3252.59  7185  4463  42-09  29.18

 झारखंड  3498.87  4736.81  33841.77  4173.94  79847  53844  407.43  40.97

 कर्नाटक  3579.36  4185.34 =  1881.83 =  19871.61...._  46924  36181  395.07  310.51

 केरल  1797.82  1985.02  9767.11  9618.09  22483  18053  109.46  53.88

 मध्य  प्रदेश  5722:89  6566.78  :  20402.84  56456  44610  533.55  267.72

 महाराष्ट्र  7443-34  8740.86  40869.63  31832.03  73839  56378  659.28  412.54

 मणिपुर  116-82  184.35  2164.50  2179.95  1964  360  13.56  32.30

 मेघालय  281.43  308.92  2334.13  1753.09  1835  1112  41.74  25.87

 मिजोरम  123.21  125.14  748.55  688.66  1557  5307  11.48  14.20

 नागालैंड  135.9  234.97  1415.70  1356.43  3508  2125  33.10  20.53

 उड़ीसा  6065.95  6724.76.._  33322.45.._  11931.45..  63904  48395  556.02  103.61

 पंजाब  562.17  633.02  6412.39  4416.73  5923  6617  36.68  44.19

 राजस्थान  2662.12  3222.55  17945.03  25360.83.  33476  27274  182.54  162.76

 सिक्किम  138.45  141.22  828.75  703.59  1466  1054  7:60  10.53

 तमिलनाडु  4691.65  $204.41  25995.76  2356142  39708  45630  472.11  239.73

 ज़िपुरा  869.92  1137.37  5213.91  4324.16  6188  1598  130.36  77.54

 उत्तर  प्रदेश  17018.11..._  19901.34._  98576.36  68935.32..._  261080  234784  1608.64  797.53

 उत्तराखंड  943.75  1061.01  6607.12  6123.38  17243  8159  102.02  86.64

 के



 213  प्रश्नों  के  19  1929  लिखित  उत्तर  214

 1.  2  3  4  5  6  7  ५  9
 न्नीिीीतीील॒यञग-गलब&ञञन्‍&433_  ने  तीन  6201.87  नमन  नमन

 पश्चिम  बंगाल  5465.50  34453.29  539.74  165.95

 अंडमान  व  निकोबार  6-25  0  44.36  0.00  1594  108  3.94  0.27 ह

 चंडीगढ़  0  ०  0.00  0.00  0  0  एन.आर

 दादरा  और  नगर  हवेली  0  fe)  0.00  0.00  0  ०0  एन.आर

 दिल्ली  0  0  0.00  0.00  एन.आर

 दमन  और  ट्वीव  ०0  12.5  0.00  0.00  ०  0

 लक्षद्वीप
 0  0  126.75  129.55  *  15  42  0.41  0.35

 पांडिचेरी  100  100  0.00  166.64  875  1248  1.23  0.59

 कुल
 91026.50...  104016.33  549743.00  346484.00  1151116  1050951  8218.45 «=  4239-22

 एसजीआरवाई  और  एसजीएसवाई  चण्डीगढ़  और  दिल्ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  कार्यान्वत  नहीं  कौ  जाती

 हा

 एनएसएपी  के  अंतर्गत  वर्ष  2005-06  के  दौरान  राज्य-वार  रिलीज  और  वास्तविक  उपलब्धियां

 राण्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  तीन  योजनाओं  के  सूचित  लाभार्थियों  की  संख्या ॥

 लिए  संयुक्त  रिलीज  ————

 लाख  एनओएपीएस  एनएफबीएस  अनपूर्णा

 त  2  3  4  5  6

 त  आंध्र  प्रदेश  6746.70  466000  16492  93200  ,

 2  बिहार  13213.06  820193  27920  148483

 3.  छत्तीसगढ़  2880.35  183893  11472  25337

 4.  गोवा  66.95  3451
 282

 Ss  गुजरात  3582.50  63550  7718  20358

 1311.73  95800  4500



 215  प्रश्नों  के  10  2007  लिखित  216

 त  2  3  4  $  6

 7.  हिमाचल  प्रदेश  $47.17  22700  3040  5242

 |

 8. अम्मू व कश्मीर 64708 9. झारखंड 3744 54939 कनटिक 5207.76 केरल 44980 भध्य प्रदेश 7649.45 683680 महाराष्ट्र 659429 उड़ीसा 5899.77 4635 पंजाब 897.89 45853 राजस्थान 3754.48 तमिलनाडु 7043.03 48977 उत्तर प्रदेश 30500 उत्तराखंड 64246 3000 20... पश्चिम बंगाल 7993.56 यूलॉत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश 260 22... असम 26640 23... मणिपुर 628.92 2024 22695 24... मेघालय 684.72 33776 9263 25... मिजौरम 400 2583 26... नागालैंड 447.02 680 27. सिक्किम 2500 28. त्रिपुरा 83972



 217  प्रश्नों  के  19  1929  लिखित  218

 ।  2  3  4  5...  6
 नी ननीनननना>नगभ2२उतउरभ£2र:2गेगगगन<ण+थननननननननगनगभगभत2२तएतन:2दतदगग-गन-न+-+ऊ-ऊ+०»०..... |

 संघ  राज्य  क्षेत्र
 ह

 29.  अंडमान  व  निकोबार  ट्वीपसमूह  20.00  665

 30.  चंडीगढ़  16.00  4497  157

 दादरा  थे  नागर  हवेली  15.00  1086  134

 32.  दमन  और  दीव  4.00  372  .

 33.  क्षेत्र  दिल्ली  567.00  150000

 "400
 40०

 34...  लक्षद्वीप  ५.00  32

 35...  पांडिचेरी  115.00

 कुल  योग  118971.00  8002561
 ._

 272828  857079

 :

 एनएसएपी  के  अंतर्गत  वर्ष  2006-07  के  दौरान  राज्य-वार  रिलीज  और  वास्तविक  उपलब्धियां

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  तीन  योजनाओं  के  सूचित  लाभार्थियों  की  संख्या

 लिए  संयुक्त  रिलीज
 -

 न

 लाख  एनओएपीएस  एंनएफबीएस  अन्यपूर्णा

 त  2  3  4  5  6

 त  आंध्र  प्रदेश  11975.33  466000  11759  93200

 2  चिहार  36002.20  904916  13795  166600

 3  छत्तीसगढ़  7321.40  198906  5910  25337

 4  66-95  3409  313  एन.आर

 5  गुजरात  4507.10  40117  1055  एज.आर

 6.  ,  हरियाणा  3296-25  95800  एन.आर

 7  हिमाचल  प्रदेश  1389.06  41342  ३685  5001



 29  प्रश्नों  के  10  2007

 त  2  3  4  5  6

 8...  जम्मू  व  कश्मीर  1381.41  66038  603  एन.आर

 9...  झारखंड  10257.15  366236  5000

 10. |  कर्नाटक  9043-49  533334

 1.  केरल  _4056.39  134409  3644  44950

 12-0  भध्य  प्रदेश  17387.80  453620  31087

 13...  महाराष्ट्र  22213.91  742561  19395  120145

 4.  उड़ीसा  17021.72  643400  7928  64800

 15...  पंजाब  1289.03  45853  1290

 16.  राजस्थान  8533.24  418566  7040  105293

 17...  तमिलनाडु  13159.76  494996  16214  71974

 18...  उत्तर  प्रदेश  37824.45  1576481  39000

 19...  उत्तराखंड  3217.41  65752  1640

 20...  पश्चिम  बंगाल  15220.45  467846  15503  65068  *

 पूर्वोत्तर  राज्य

 21...  अरुणाचल  प्रदेश  759.11  12923  847  4761

 22.  असम  15866.36  628949  7077  26640

 23...  मणिपुर  1062.92  43619  1707  8590

 24...  मेघालय  1190.80  33446  2

 25...  मिजोरम  345.32  10525  617  2583

 26...  ागालैंड  1016.72  28053  487

 27.  सिक्किम  304.33  14869  150  2500

 28.  त्रिपुरा  2386.92  83972  2275  14851



 1  ह  3

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 29.  अंडमान  व  निकोबार  78.42

 30.  चंडीगढ़  16.00

 31...  दादरा  व  नागर  हवेली  78.42

 32.  दमन  व  दीव  4.00

 33...  क्षेत्र  दिल्ली  567.00

 34...  लक्षद्वीप  5.60

 35.  पांडिचेरी  115.00

 कुल  योग  248961.44

 :

 लघु  क्षेत्र  के  उद्योगों  को  दिये  गये

 लाभ  का  दुरूपयोग

 98.  श्री  असादूददीन  ओबेैसी  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  आसूचना  महानिदेशालय  ने  देश

 में  लघु  क्षेत्र  के  उद्योगों  संबंधी  योजना  के  भारी  दुरुपयोग  होने  के  संबंध

 में  सरकार  को  आगाह  किया

 यदि  तो  चालू  वर्ष  के  दौरान  पूरे  देश  में

 द्वारा  कुल  कितने  छापे  मारे  गए  तथा  कितने  लघु  क्षेत्र  के

 उद्योगों  को  इस  योजना  का  लाभ  प्राप्त  करते  हुए  दुरूपयोग  करते  पाया

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  लपघु  क्षेत्र  की

 इकाइयों  को  उत्पादन  शुल्क  में  छूट  के  कारण  सरकार  को  कुल  कितना

 घाटा  और

 इस  संबंध  में  केन्द्र  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 19  1929

 702  एन.आर  एन.आर

 4350  280

 1132  71  एन.आर

 246  2

 84000  एन.आर

 36

 8706404  822293

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  आसूचना  महानिदेशालय  ने  चालू  वर्ष

 के  दौरान  देश  भर  में  लषघु  क्षेत्र  उद्योग  की  14  इकाइयों  पर  छपै  मारे

 हैं  और  17  लघु  क्षेत्र  उद्योग  इकाइयों  को  लघु  क्षेत्र  उद्योग  स्कीम  के

 लाभों  के  दुरूपयोग  में  शामिल

 इससे  संबंधित  सूचना  नहीं  रखी  जाती  तथापि  वर्ष

 2006-07  के  प्राप्ति  बजट  में  राष्ट्रीय  लोक  वित्त  एवं  नीति  संस्थान

 द्वारा  किये  गये  एक  अध्यसन  के  आधार  पर  वर्ष  2004-05  में  11,316

 करोड  उल्लेख  माफ  किये  गये  शुल्क  के  रूप  में  किया  गया

 एक  बार  उत्पादन  90  लाख  को  पार  करने  पर  लघु

 क्षेत्र  उद्योग  की  इकाइयों  द्वारा  धोषणा  दायर  करना  अनिवार्य  बना  दिया

 गया  इसके  अलावा  क्षेत्रीय  कार्यालयों  को  भी  सतक्र  रहने  के  लिए

 कहा  गया

 खाद्य  तेलाँ  पर  आयात  शुल्क

 99.  श्री  सुग्रीथ  सिंह  :

 श्री  एकनाथ  महादेव  गायकथाड़  :

 औमती  निवेदिता  माने  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :



 223  प्रश्नों  के

 क्या  सरकार  ने  खाद्य  तेलों  पर  आयात  शुल्क  घटाया

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  और  कारण  क्‍या  और

 ऐसी  कटौती  से  घरेलू  खुदरा  बाजार  में  खाद्य  तेल  कौ  कीमतों

 पर  कितना  प्रभाव  पड़ने  की  संभावना

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 सरकार  ने  हाल  ही  में  कतिपय  खाद्य  तेलों  पर  सीमा  शुल्क

 की  कटौती  की

 23  2007  से  विनिर्दिष्ट  खाद्य  तेलोँ  पर  सीमा  शुल्क

 में  कटौती  निम्न  प्रकार  की  गई  हैः

 ()  कच्छे  पामोलीन  सहित  कच्छे  पाम  आयल  पर  50%  से

 45%;

 (ji)  आर  बी  डी  पामोलीन  सहित  रिफाइन्ड  पाम  आयल  पर

 57.5%  से  52.5%;

 (Wi)  सोयाबीन  तेल  पर  45%  से  40%;

 (५)  कच्चे  सूर्यमूखी  तेल  पर  50%  से  40%;  तथा

 (५)  रिफाइन्ड  सूर्यमूखी  तेल  पर  60%  से  50%;

 अन्य  सभी  कारक  अपरिवर्तित  रखे  गए  आयात  में  उपर्युक्त

 कमी  से  इन  तेलों  की  आयातित  लागत  आई  एफ+  सीमा

 में  लगभग  निम्न  प्रकार  कमी  आने  की  संभाषना

 पाम  आयल  पर  0.9  प्रति

 सोयायान  पर  1.2  प्रति  और

 सूर्यमूखी  तेप  पर  2.9  प्रति

 गरीबों  को  कानूगी  सहाक्ता

 100.  श्री  रायापति  सांबासिया  राव  :

 श्री  काशीराम  राणा  :

 श्री  हरिसिंह  चावड़ा

 क्या  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 10  2007  लिखित  उत्तः  224

 क्‍या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  अधिक  खर्च  और  लम्बी

 प्रक्रिया  के  कारण  देश  में  गरीब  लोग  न्यायालय  नहीं  जाते  और  अन्याय

 सहते  रहते

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 क्या  मंत्रालय  का  विचार  पीड़ितों  और  गरीबों  के  लिए  न्याय

 व्यवस्था  में  सुधार  लाने  के  लिए  एक  विस्तृत  तथा  गहन  अध्ययन  कराने

 का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (2)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 विधि  और  न्याय  मंत्री  इंस  राज  :  मामले

 की  ठच्य  लागत  विभिन्न  कारकों  के  कारण  है  जैसे  कि  किसी  अनुभवी

 सक्षम  वकील  कौ  सेवाएं  प्राप्त  यात्रा  व्यय  जो  विभिन्‍न

 स्थगनों  और  न्यायालय  प्रक्रियाओं  की  अन्य  लंबी  अपेक्षाओं  के  महे

 और  अधिक  बढ़  जाती  विधि  के  सक्षम  न्यायालय  में  मामला  फाइल

 करने  के  लिए  विहित  न्यायालय  फीस  ददगृहीत  की  जाती  जो

 साधारणतया  नाममात्र  होती  ऐसे  मामलों  में  जहां  कोई  मुकदमेबाज  .

 उस  फीस  का  संदाय  करने  में  असमर्थ  वह  न्यायालय  से  विहित

 प्रक्रिया  के  अनुसार  उस  फौस  को  माफ  करने  का  अनुरोध  कर  सकता

 इसके  राष्ट्रीय  विधिक  सेवा  1987  की  धारा

 12  कत्िपय  प्रवर्गों  जैसे  कि  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति

 के  मानव  के  दुर्व्यापार  के  शिकार  या  स्त्री  या
 मानसिक  रूप  से  अस्वस्थ  या  अन्यथा  निःशक्त  व्यक्ति  आदि  के

 आय  के  मानदण्ड  पर  ध्यान  न  देते  हुए  और  उक्त  अधिनियम  में  विहित

 आय  सीमा  के  अंतर्गत  आने  वाले  अन्य  व्यक्षितययों  के  लिए  भी  निःशुल्क

 विधिक  सहायता  का  उपबंध  करती

 से  (23)  न्यायालय  की  लंबी  प्रक्रिया  के  संबंध  न्यायिक

 सुधार  जो  कि  एक  सतत्‌  प्रक्रिया  के  भाग  रूप  में  राज्यों

 के  मुख्यमंत्रियों  और  ठच्य  न्यायालयों  के  मुख्य  न्यायमूर्तियों  के  विभिन्न

 सम्मेलनों  में  न्यायपालिका  और  राज्य  सरकारों  के  साथ  आवधिक  रूप

 से  विचार-विमर्श  किया  जा  रहा  न्यायालयों  में  किसी  मामले

 के  निपटारै  कौ  गति  मुख्यतः  एक  न्यायिक  कृत्य  सरकार  ने  न्यायालयों

 में  लंबित  तथा  बकाया  मामलों  की  संख्या  में  कमी  को  सुकर  बनाने

 के  लिए  अनेक  उपाय  किए  यह  आशा  की  जाती  है  कि  ये

 उपाय  मुकदमेबाजी  की  अत्यधिक  लागत  को  कम  करने  में  भी  प्रभावी



 25...  प्रश्नों  के

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  किए  गए  मुख्य  उपाय  निम्नलिखित

 (1)  सेशन  न्यायालयों  में  लंबे  समय  से  लंबित  मामलों  को  समा

 करने  के  विचार  से  सरकार  ने  त्वरित  निपटान  न्यायालयों

 की  एक  स्कीम  आरंभ  की  थी  जिसे  31.03.2010  जक

 विस्तारित  किया  गया

 (2)  सरकार  प्रत्येक  तीन  वर्ष  मे  न्यायाधीश  पदसंख्या

 न्यायालयों  का  पुनर्विलोकन  करती  है  और  रिक्त

 पदों  का  तुरंत  भरा  जाना  सुनिश्चित  करती  है  जिससे  कि

 न्यायाधीशों  की  अपर्याप्त  संख्या  से  न्याय  प्रशासन  प्रभावित

 (3)  अधीनस्थ  न्यायालयों  में  रिक्तियां  भरे  जाने  के  संबंध

 जो  ऐसा  विषय  है  जो  राज्य  सरकारों  के  अधिकार

 क्षेत्र  के  अंतर्गत  आता  माननीय  उल्यतम  न्यायालय  ने

 मलिक  मजहर  सुल्तान  मामले  में  राज्यों  को  निदेश  दिए

 सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  इस  संबंध  में  स्मरण

 कराया

 (4)  निषटान  के  वैकल्पिक  ढंगों  को  बढ़ावा  देने  और  विशेष

 अधिकरणों  को  स्थापित  करने  आदि  जैसे  उपाय  किए  गए

 हैं  जिससे  कि  न्यायालयों  में  भीड-भाड  को  कम  किया

 जा

 (5)  वैकल्पिक  विवाद  समाधान  को  बढ़ावा  मुकदमेबाजों  को

 शीघ्र  अनुतोष  प्रदान  करने  और  न्यायालयों  में  लंबित  मामलों

 को  कम  करने  के  लिए  वर्ष  1997  में  सिविल  प्रक्रिया

 संहिता  में  धारा  89  अंतःस्थापित  की  गई  थी  जो

 न्यायिक  समाधान  या  लोक  अदालत  के

 माध्यम  से  विवादों  के  समाधान  के  लिए  उपबंध  करती

 (6)  लोक  ठपयोगिता  सेवा  के  लिए  स्थायी  लोक  अदालत  स्थापित

 करने  के  लिए  2002  में  विधिक  सेवा  प्राधिकरण  अधिनियम

 का  संशोधन  किया  गया

 (7)  सरकार  ने  न्यायालयों  में  सूचना  और  संसूचना  प्रौद्योगिकी

 के  उपयोग  के  लिए  एक  स्कीम  आरंभ  की  है  जो  तीत्

 न्याय  प्रदाय  को  सुकर  प्रथम  चरण  के  रूप  में

 देश  के  सभी  न्यायिक  अधिकारियों  को  लैपटाप  उपलब्ध

 कराए  गए
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 (8)  सरकार  शीघ्र  न्याय  प्रदान  करने  तथा  लंबित  मामलों  को

 कम  करने  के  लिए  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ग्राम  न्यायालय  स्थापित

 करने  का  प्रस्ताव  करती  है  और  इस  प्रभाव  का  एक  विधेयक

 इस  समय  विभाग  संबंधी  संसदीय  स्थायी  समिति  के  पास

 इसके  सरकार  ने  मामलों  के  शीघ्र  निपटान  को  सुनिश्चित

 करने  के  विचार  से  दंड  प्रक्रिया  संहिता  2005

 के  द्वारा  दंड  प्रक्रिया  संहिता  में  उचित  परिवर्तन  पृथक  रूप

 सरकार  ने  दंड  विधि  2005  में  अभिवाक्‌ਂ

 की  अवधारणा  को  आरंभ  किया

 असम  और  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  का  आवास  एवं

 मलिन  बस्ती  विकास

 101.  श्री  मणी  कुमार  सुख्या  :  क्या  आधास  और  शहरी  गरीबी

 उपशमन  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  राज्य  में  मलिन  बस्ती  में  रहने  वाले  ठ्यक्तियों  की

 अनुमानित  संख्या  कितनी

 क्या  शहरी  गरीबों  हेतु  सामाजिक  आवास  मलिन  बस्ती  विकास

 और  विपणन  परिसरों  के  निर्माण  के  माध्यम  से  असम  और  पूर्वोत्तर

 क्षेत्र  में  अन्य  राज्यों  के  विकास  हेतु  कोई  व्यापक  कार्य  योजना  तैयार

 की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  प्रत्येक

 योजना  में  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए

 आधास  और  शहरी  गरीबी  उपशमन  मंत्रालय  कौ  राज्य  मंत्री

 :  वर्ष  2001  की  जनगणना  के  प्रत्येक  राज्य

 में  स्‍लमों  में  रहने  वालों  की  अनुमानित  जनसंख्या  (50,000  से  अधिक

 जनसंख्या  वाले  शहरों  विवरण  के  रूप  में  संलग्न

 और  जवाहरलाल  नेहरू  राष्ट्रीय  शहरी  नवींकरण  मिशन

 के  तहत  शहरी  गरीबों  के  लाभार्थ  सस्‍लम

 विकास  और  अन्य  संबंधित  अवसंरचनात्मक  परियोजनाओं  को  शुरू  करने

 के  लिए  पूर्वोत्तर  राज्यों  सहित  विभिन्न  राज्यों  को  धनराशि  आवंटित

 की  जाती  संकेतन  आवंटन  निम्नलिखित
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 राज्य  मिशन  अवधि  (2005-12  के  लिए  1  2  3  4

 जेएनएनयूआरएम  के  तहत  आवंटन

 3.  मणिपुर  11.93  12.35

 शहरी  गरीबों  कौ  पमेकित  आवास
 मेघालय  23-70  8.97

 बुनियादी  और  सस्‍्लम
 +

 विकास  ५  27.63  7.65
 *

 6.  नागालैंड  5.89  6.79
 2  3  4

 1.  असम  वध  47.25
 7...  सिक्किम  2-66  0.90

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  2-57  4.52  8.  त्रिपुरा  13.68  8.36

 विवरण

 वर्ष  2001  में  राण्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  स्‍्लम  जनसंख्या

 (oor  की  आंशिक  जनगणना  पर

 राज्य/संघ  राज्य  शहरों/कस्ओथों..  राज्यों/संघ  राज्य  शहरों/कस्बों  कुल  स्‍्लम  कुल  स्‍लम  आबादी

 क्षेत्र  की  क्षेत्रों  की  की  जनसंख्या  जनसंख्या  का  प्रतिशत

 जिनके  स्लमों  कुल  शहरी  जिनमें  स्लमों  कलीजम-++

 को  दर्शाया  जनसंख्या  को  दर्शाया  राज्यों/संघ  स्‍लम  दर्शाने

 गया  गया  राज्य  क्षेत्रों  वाले

 की  शहरी  कस्थों  -  की

 जनसंख्या  में  जनसंख्या  में

 त  2  3  4  5  6  7  8

 1.  जम्मू  व  कश्मीर  5  2516638  1446148  268513
 *

 107  18.6

 2...  पंजाब  7  8262511  5660268  1159561  14.0  20.5

 ३.  चंडीगढ़  0  808515  808515  107125  13.2  13.2

 4...  उत्तरांचल  06  2179074  1010188  195470  90  19.3

 5.  हरियाणा  22  6115304  4296670  1420407  23.2  33.1

 6.  दिल्ली  %  12905780  11277586  2029755  15.7  18.0

 7...  राजस्थान  26  13214375  7668506  1294106  9.8  16.9

 8  उत्तर  प्रदेश  69  34539582  21256870  4395276  12.7  20.7
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 10.  बिहार  23  545750  189998  29949  5.5  15.8.

 11.  त्रिपुरा  01  545750  132867  29949  5.5  65.0

 12.  मेघालय  07  3439240  1371881  86304  24  65.0

 13.  असम  07  3439240  15184596  82289  रब  6.0

 14.  पश्चिम  बंगाल  59  5993741  2422943  301569  5.0  124

 15.  झारखंड  5517238  2422943  629999  5.0  22.2

 16.  उद्झीसा  12  4185747  2604933  629999  19.5  22.2

 17.  छत्तीसगढ़  43  15967145  2604933  2417091  15.1  25.2

 18.  मध्य  प्रदेश  43  18930250  9599007  1866797  9.9  25.2

 19.  गुजरात  61  41100980  33635219  11202762  9.9  33.3

 20.  महझराष्ट्  77  20808940  16090585  5187493  27.3  33.3

 20.  आंध्र  प्रदेश  77  20808940  11023376  1402971  24.9  32.2

 22.  कर्नाटक  35  670577  175536  14482  7.8  8.3

 22.  02  670577  3196622  64556  2.2  8.3

 23.  केरल  63  8266925  14337225  64556  0.8  2.0

 24.  तमिलनाडु  63  27483998  513010  2866893  11.3  20.0

 25.  पांडिचेरी  03  116198  99984  16244  14.0  16.2

 26.  अंडमान  व  निकोबार  640  283741818  99984  42578150  15.0  23.1

 ट्वीपसमूह

 भारत  640  स्लम क्षेत्रों विशेषकर  अधिक जनसंख्या वाले  शहरों और  wall

 में  की  जनगणना  में  पहली  बार  देश  में  स्लम  क्षेत्रों  विशेषकर  We: हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर,  में  50,000  से  अधिक  जनसंख्या  वाले  शहरों  और  कस्बों  के  करे

 में  जनांकिकीय  आंकड़े  इकट्ठा  करने  के  प्रयास  किए  गए

 स्त्रोत  :  भारत  के  महापंजीयक

 नोट : हिमाचल अरुणाचल दमन और दादर एवं नगर हवेली तथा लक्षद्वीप ने में अपने यहां स्‍लमों के होने की कोई सूचना नहीं दी
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 संपूर्ण  ग्रामीण  रोजगार  योजना

 के  अंतर्गत  अतिरिक्त  खाझान्म

 102.  श्री  कौरेन  रिजीजू  :

 श्री  धर्मेंद्र  प्रधान  :

 क्या  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  संपूर्ण  ग्रामीण  रोजगार  योजना

 के  अंतर्गत  वर्ष  2007-06  हेतु  विभिन्न  राज्यों  को  खाद्यान्न  आबंटित

 किए

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  कुछ  राज्यों  न ेसकार  से  और  अधिक  खाद्यान्न  आबंटित

 करने  की  मांग  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्रवाई  का  ब्यौरा

 क्‍या

 ग्रामौण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  सूर्यकात्ता  :

 वर्ष  2007-08  के  दौरान  पात्र  जिलों  के लिए  अब  तक

 4.68  लाख  मीट्रिक  टन  खाद्यान  आबंटित  किए  गए  हैं  और  4.28

 लाख  मीट्रिक  टन  खाद्यान्न  प्राधिकृत  किए  गए  इसका  ब्यौरा  संलग्न

 विवरण  में  दिया  गया

 प्रश्न  नहीं

 (2)  प्रश्न  नहीं

 विवरण

 करोड़

 राज्य/संघ  राज्य  वर्ष  2007-06  वर्ष  2007-06

 के  लिए  में  प्राजिक्त
 का  आजंटन  खाधाने

 1  2  ३  4

 1.  आंध्र  प्रदेश  10304  10304

 19.

 21.

 10  2007

 2

 अरुणाचल  प्रदेश

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  एवं  कश्मीर

 -  झारखंड

 .  कर्नाटक

 केरल

 मध्य  प्रदेश

 «महाराष्ट्र

 »  मणिपुर

 .  मेघालय

 नागालैंड

 सिक्किम

 5187

 34118

 लिखित  उत्तर

 2007-08  में  कोई  एसजीआरवाई

 604

 जिला

 4993

 2007-08  में  कोई  एमजीआरघाई

 35781

 जिला



 त  2  3  4

 24.  तमिलनाडु  47881  47881

 25.  त्रिपुरा  2008  2008

 26.  उत्तरांचल  11274  11274

 27.  उत्तर  प्रदेश  96604  96604

 28.  पश्चिम  बंगाल  2341  2341

 29.  अंडमान  व  निकोबार  822  0

 ट्वीपसमूह

 30.  दादरा  व  नागर  हवेली  ्र्वा  ०

 31.  दमन  व  दीव  6

 32.  लक्षद्वीप  6

 33.  पांडिचेरी  833  0

 अखिल  भारत  467627  42759

 दमन  और  दीव  तथा  लक्षट्टीप  को  उनके  अनुरोध  के  आधार

 पर  एसजीआरवाई  के  अंतर्गत  खाद्यान्नों  के  अनिवार्य  आबंटन  से  छूट

 दी  गई

 जी  पी  एल  सूची  में  अनियमितताएं

 103.  श्री  रघुवीर  सिंह  कौशल  :  क्‍या  ग्रामीण  थिकास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  बीपीएल

 सूची  तैयार  करते  समय  सूची  में  गैर  बीपीएल  व्यक्तियों  के  नाम  भी

 शामिल  कर  दिए  गए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  सरकार  की  इस

 पर  क्‍या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  सरकार  ने  बीपीएल  सूची  में  से  अवांछित  व्यक्तियों

 के  नामों  को  हटाने  तथा  वांछित  व्यक्तियों  के  नामों  को  शामिल  करने

 के  लिए  कदम  उठाए  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 ग्रामीण  विकास  मंज्ालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  सूर्यकान्ता  :  से  सरकार

 ने  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  जनगणना  2002  के

 आधार  पर  पारदर्शी  रूप  से  नई  एल  सूची  तैयार  करने  के

 लिए  विस्तृत  दिशानिर्देश  जारी  किए  इस  उद्देश्य  के  लिए  निर्धारित

 प्रक्रिया  में  ग्राम  सभा  द्वारा  सूची  को  अनुमोदित  किया  जाना

 प्रारूप  सूची  को  पंचायत  मुख्यालय  में  प्रदर्शित  किया  जाना

 और  नई  सूची  में  लोगों  के  क्रम  के  बारे  में  उनके  द्वारा

 आपत्तियां  यदि  कोई  को  दर्ज  किए  जाने  को  सुगम  बनाना  शामिल

 इसके  एक  द्वि-स्तरीय  अपील  पद्धति  की  भी  व्यवस्था

 की  गई  है  जिसके  अन्तर्गत  कोई  भी  व्यक्ति  सूची  के  संबंध  में  आपत्ति

 के  बारे  में  एसडीएम  या  जैसा  भी  मामला  को  पहली

 अपील  कर  सकता  यदि  वह  संतुष्ट  न  हो  तो  वह  कलेक्टर  को

 दूसरी  अपील  कर  सकता  पारदर्शिता  सुनिश्चित  करने  के  इन  उपायों

 के  परिणाम-स्वरूप  अधिकांश  राज्यों  ने  प्रस्तावित  नई  सूची
 के  बारे  में  काफी  अधिक  संख्या  में  लोगों  द्वारा  आपत्तियां  दर्ज  कराने

 की  सूचना  दी  जिन  पर  दिशानिर्देशों  में  निहित  सांस्थानिक  पद्धति

 के  माध्यम  से  कार्रवाई  की  जा  रही  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों

 को  यह  भी  सलाह  दी  गई  है  कि  जिस  अवधि  के  लिए  सूची  लागू

 है  उस  अवधि  में  सूची  में  नए  नामों  को  सतत  आधार

 पर  शामिल  करने  तथा  अपात्र  नामों  को  हटाने  का  प्रावधान  किया  जाए

 ताकि  जन  शिकायतों  को  टूर  किया  जा

 गरीबी  उपशमन

 104.  श्री  हरिकेवल  प्रसाद  :  क्या  ग्रामौण  जिकास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ह  *

 दैश  में  गरीबी  रेखा  के  नीचे  रह  रहै  लोगों  का  राज्यवार

 ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  सरकार  ने  इन  लोगों  को  गरीबी

 रेखा  से  ऊपर  लाने  के  लिए  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया  और

 यदि  तो  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  किस  सीमा  तक  लक्ष्य

 हासिल  किया  गया

 ग्रामीण  विकास  मंचालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  सूर्यकासा  :  राष्ट्रीय  और  राज्य

 स्तर  पर  गरीबी  का  आकलन  योजना  आयोग  द्वारा  किया  जाता
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 2004  से  2005  508  (61/1.0/1)  तक  की

 अवधि  के  पारिवारिक  उपभोक्ता  व्यय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  का

 के  संबंध  में  नवीनतम  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  आंकड़ों  के  आधार

 पर  वर्ष  2004-05  के  लिए  दो  भिन्‍न  उपयोग  वितरण  प्राप्त  किए  गए

 सभी  मर्दों  के  लिए  30  दिन  के  रिकाल  पीरियड  संदर्भ

 का  उपयोग  करते  हुए  उपभोग  व्यय  के  एकत्र  आंकड़ों  से

 पहला  वितरण  प्राप्त  किया  अनियमित  रूप  से  खरीदे  गए  पांच

 अखाद्य  मर्दों  अर्थात  टिकाऊ  शिक्षा  और  संस्थागत

 चिकित्सा  व्यय  के  लिए  365  दिन  के  रिकाल  पीरियड  और  शेष  मर्दों

 के  लिए  30  दिन  के  रिकाल  पीरियड  का  उपयोग  करते  हुए  उपभोक्ता

 व्यय  के  एकत्र  किए  गए  आंकड़ों  से  दूसरा  वितरण  प्राप्त  किया  जाता

 इन  दोनों  उपभोग  वितरणों  को  क्रमशः  यूनिफार्म  रिकाल  पीरियड

 उपभोग  वितरण  और  मिक्सड  रिकाल  पीरियड

 उपभोग  वितरण  माना  गया  योजना  आयोग  ने  वर्ष  2004-05  में

 दोनों  वितरणों  और  विशेषज्ञ  समूह  प्रक्रिया  विधि  का  उपयोग  करते  हुए

 का  आकलन  किया  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  के  उपभोक्ता

 व्यय  आंकड़े  के  चक्र  के  यूनीफार्म  रिकाल  पीरियड

 उपभोग  वितरण  से  वर्ष  2004-05  में  आकलित  गरीबी  का  प्रतिशत

 और  गरीबों  की  संख्या  वर्ष  1993-94  के  गरीबी  अनुमानों  के  तुल्य

 राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  के  उपभोक्ता  व्यय  आंकड़े  चक्र  के

 मिक्‍्सड  रिकाल  पीरियड  उपभोग  वितरण  से  वर्ष  2004-05

 में  आकलित  गरीबी  का  प्रतिशत  और  गरीबों  की  संख्या  वर्ष  1999-2000

 के  गरीबी  आकलन  के  लगभग  तुल्य  यूआरपी  और

 एमआरपी  आकलनों  के  अनुसार  देश  में  गरीबी  रेखा  से  नीचे  बसर

 करने  वाले  लोगों  के  राज्य  वार  ब्यौरे  क्रमशः  संलग्न  और

 ॥  में  दिए  गए

 विगत  दो  वर्षों  के  दौरान  सरकार  ने  लोगों  को  गरीबी  रेखा

 से  ऊपर  लाने  के  लिए  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया

 दसवीं  योजनावधि  (2002-07)  में  वर्ष  2007  तक  5  प्रतिशत  गरीबी

 उपशमन  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  ॥7र्वी  योजना  के  दृष्टिकोण

 पत्र  में  10  प्रतिशत  गरीबी  उपशमन  करने  का  उल्लेख  किया  गया

 योजना  आयोग  राष्ट्रीय  एवं  राज्य  स्तर  पर  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श

 सर्वेक्षण  संगठन  द्वारा  हर  5  वर्ष  पर  कराए  गए  उपभोक्ता  व्यय  के

 वृहद  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  से  गरीबी  का  आकलन  करता  दो  नवीनतम

 वर्षों  1993-94  और  2004-05  और  1999-2000  तथा

 2004-05  के  तुल्य  गरीबी  आकलन  ठपलब्ध  इसीलिए

 अंतिम  दो  वर्षों  के  आकलन  उपलब्ध  नहीं
 18.
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 राज्यों  2004-05  द्वारा  गरीबी  रेखा  से  नीचे  की

 जनसंख्या  और  उसका  प्रतिशत

 -  उपभोग  के  आधार

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र

 1

 17.

 2

 आंध्र  प्रदेश

 अरुणाचल  प्रदेश

 गुजरात

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 «  जम्मू  व  कश्मीर

 .  झारखंड

 कर्नाटक

 केरल

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 मणिपुर

 मेघालय

 गरीबों  की  संख्या

 116.39

 138.89

 49.60

 249.68

 317.38

 3.95

 4.52

 गरीबों  का

 प्रतिशत

 168

 14.0
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 ।  2  3  4  2.  महाराष्ट्र  की  गरीबी  रेखा  और  गोवा  का  व्यय  वितरण  गोबा  के

 गरीबी  अनुपात  का  आकलन  करने  के  लिए  उपयांग  किया  जाता

 19.  मिजोरम  1.18  12.6

 20.  नागालैंड  3.99  19.0  3.  तमिलनाडु  का  गरीबी  अनुपात  पांडियेरी  और  अंडमान  एवं  निकोबार

 ट्वीप  समूह  के  लिए  उपयोग  किया  गया
 21.  उड़ीसा  178.49  464  के  है

 ५  4.  पंजाब  का  शहरी  गरीबी  अनुपात  चंडीगढ़  के  ग्रामीण  और  शहरी
 22.  पंजाब  21.63  8.4

 °

 गरीबी  दोनों  के  लिए  उपयोग  किया  जाता

 23.  राजस्थान  134.89  22.1  |  ह
 5.  महाराष्ट्र  की  गरीबी  रेखा  और  दादरा  एवं  नगर  हवेली  का  व्यय

 24.  सिक्किम  1.14  20.1  वितरण  दादरा  एवं  नगर  हवेली  को  गरीबी  अनुपात  का  आकलन

 करने  के  लिए  उपयोग  किया  जाता
 25.  तमिलनाडु  145.62  22.5  के  है

 26.  भ्रिपुरा  6.३8  18.9
 6.  गोवा  का  गरीबी  अनुपात  दमन  एवं  दीव  के  लिए  उपयोग  किया

 जाता

 27.  उत्तर  प्रदेश  590.03  32.8
 7.  केरल  का  गरीबी  अनुपात  लक्षद्वीप  के  लिए  उपयोग  किया  जाता

 28.  उत्तराखंड  35.96  396

 29.  पश्चिम  बंगाल  208.36  247  विवरण-॥

 30.  अंडमान  व  निकोबार
 0.92  22«6  राण्यों  2004-05  द्वारा  गरीबी  रेखा  से  नीचे  की

 ट्वीपसमूह  जनसंख्या  और  उसका  प्रतिशत

 31.  चंडीगढ़  0.74  गत  -  उपभोग  के  आक्षार

 32.  दादरा  थ  नागर  हवेली  0.84  33.2  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  गरीबों  की  संख्या  गरीबों  का

 प्रतिशत
 33.  दमन  व  दीव  0.21  10.5  *

 हु  त  2  3  4
 34.  लक्षद्वीप  0.11  16.0

 35.  पांडिचेरी  2.3  224  1.  आंध्र  प्रदेश  88.71
 है  घ|

 भारत  ३०7.20  275
 2.  अरुणाचल  प्रदेश  1.54  134

 3.  असम  42-39  15.0
 यूआरपी  -  उपभोग  -  यूनिफार्म  रिकॉल  पीरियड  उपभोग  जिसमें  सभी

 मर्दों  के  लिए  उपभोक्ता  व्यय  आंकड़ें  30  दिनों  के  रिकॉल  ८.  बिहार  290.01  32.5

 से  एकञ्र  किए  जाते
 5.  छत्तीसगढ़  71.11  32.0

 टिप्पणियां  :
 ह

 1...  असम  का  गरीबी  अनुपात  अरुणाचल  दिल्ली
 2583

 102

 नागालैंड  और  शत़िपुरा  के  लिए  उपयोग  किया
 कर 7.  गोवा  1.  12.0

 जाता



 24.

 27.

 28.

 प्रश्नों  के

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 .  मणिपुर

 मेघालय

 .  मिजोरम

 29.  पश्चिमी  बंगाल

 30.  अंडमान  व  निकोबार

 ट्वीपसमूह

 9.9

 ७7

 2046

 174
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 त  2  3  4

 31.  चंडीगढ़  0.40  3.8

 32.  दादरा  व  नगर  हवेली  0.77  306

 33.  दमन  व  दीव  0.16  8.0

 34.  लक्षद्वीप  0.0  12.3

 35.  पांडिचेरी  1.92  18.2

 अखिल  भारत  2384.99  218

 एमआरपी  -  उपभोग  -  मिक्‍्सड  रिकॉल  पीरियड  उपभोग  जिसमें  5

 अखाद्य  मर्दों  अर्थात्‌  टिकाऊ  शिक्षा  और  संस्थागत

 चिकित्सा  व्यय  के  लिए  उपभोक्ता  व्यय  आंकड़े  365  दिनों  के  रिकॉल

 पीरियड  से  एकत्र  किए  जाते  हैं  और  शेष  मर्दों  के  लिए  उपभोग  संबंधी

 आंकड़े  30  दिनों  के  रिकॉल  पीरियड  से  एकत्र  किए  जाते

 टिप्पणियां  :

 +  असम  का  गरीबी  अनुपात  अरुणाचल

 नागालैंड  और  त्रिपुरा  के  लिए  उपयोग  किया

 जाता

 महाराष्ट्र  की  गरीबी  रेखा  और  गोवा  का  व्यय  वितरण  गोवा  के

 गरीबी  अनुपात  का  आकलन  करने  के  लिए  उपयोग  किया  जाता

 तमिलनाडु  का  गरीबी  अनुपात  पांडिचेरी  और  अंडमान  एवं  निकोबार

 ट्वीप  समूह  के  लिए  उपयोग  किया  गया

 पंजाब  का  शहरी  गरीबी  अनुपात  चंडीगढ़  के  ग्रामीण  और  शहरी

 गरीबी  दोनों  के  लिए  उपयोग  किया  जाता

 महाराष्ट्र  की  गरीबी  रेखा  और  दादरा  एवं  नगर  हवेली  का  व्यय

 वितरण  दादरा  एवं  नगर  हवेली  को  गरीबी  अनुपात  का  आकलन

 करने  के  उपयोग  किया  जाता

 गोवा  का  गरीबी  अनुपात  दमन  एवं  दीव  के  लिए  उपयोग  किया

 जाता

 केरल  का  गरीबी  अनुपात  लक्षद्वीप  के  लिए  उपयोग  किया  जाता



 241  प्रश्नों  के

 एसजीएसवाई  और  एनएसएपी  के

 अंतर्गत  हेतु  प्रायधान

 105.  श्री  महाथीर  भगोरा  :  कया  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संपूर्ण  ग्रामीण  रोजगार  योजना

 स्वर्ण-जयंती  ग्रामौण  स्वरौजगार  यौजना  और  राष्ट्रीय

 सहायता  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  आदिवासियों  के

 लिए  कोई  अलग  से  प्रावधान

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 उक्त  योजनाओं  के  अंतर्गत  आदिवासियों  के  लिए  सृजित

 नए  रोजगारों  का  ब्यौरा  क्‍या

 ग्रामौण  विकास  मंऋलय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय

 में  रण्य  मंत्री  सूर्यकान्ता  :  से  संपूर्ण

 ग्रामीण  रोजगार  योजना  के  दिशा-निर्देशों  में  यह  निर्धारित

 किया  गया  है  कि  ())  जिला  और  मध्यवर्ती  पंचायत  स्तर  पर  आबंटित

 आबंटन  को  का  22.5%  हिस्सा  गरीबी

 रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  अनु-जाति/अनु-अनजाति  के  उम्मीदवारों  की

 वैयक्तिक/समूह  लाभार्थी  योजनाओं  के  लिए  निर्धारित  किया  जाएगा  और

 (॥)  ग्राम  पंचायत  आबंटन  को  का  न्यूनतम  50%

 हिस्सा  अनु.जाति/अनु.जनजाति  बसावटों/वार्डों  में आवश्यकता  आधारित

 आधारभूत  सुविधा  के  सृजन  के  लिए  निर्धारित  किया  इसी

 स्वर्ण  जयंती  ग्राम  स्वरोजगार  योजना  के  दिशा-निर्देशों

 में  यह  निर्धारित  किया  गया  है  कि  कार्यक्रम  का  50%  लाभ

 जाति/अनु.जनजाति  के  लिए  निर्धारित  किया  आईएवाई  के  अंतर्गत

 60%  मकान  अनु.जाति/अनु.जनजाति  को  आवंटित  करने  होते

 दिशा-निर्देशों  में  अनु.जातियों/अनु.जनजातियों  के  लिए  संयुक्त  लक्ष्य

 निर्धारित  किए  गए  हैं  लेकिन  अनु-जाति/अनु.  जनजाति  की  निगरानी

 अलग-अलग  की  जाती  वर्ष  2006-07  के  दौरान  एसजीआरवाई

 के  अंतर्गत  सृजित  कुल  रोजगार  का  15.29%  रोजगार  जनजातियों

 के  लिए  इसी  तरह  एसजीएसवाई  के  अंतर्गत  सहायता  प्राप्त  कुल

 स्वरोजगारियों  में  14.16%  स्वरोजगारी  जनजाति  के  आईएवाई

 के  अंतर्गत  18.69%  मकान  जनजाति  को  आबंटेत  किए  गए  थे

 और  एनआरईजीए  के  नए  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  सृजित  कुल  रोजगार

 श्रमदिवस  का  36.45%  जनजाति  के  लिए

 19  1929  लिखित  उत्तर  242

 राष्ट्रीय  सामाजिक  सहायता  कार्यक्रम  में  शामिल  तीन

 अलग-अलग  योजनाएं  अर्थात्‌  राष्ट्रीय  वृद्धावस्था  पेंशन  योजना

 )  ,  राष्ट्रीय  परिवार  लाभ  योजना  और  राष्ट्रीय

 मातृत्व  लाभ  योजना  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  ट्वारा  तब

 तक  संचालित  की  जाती  रहीं  जब  तक  कि  इन्हें  वर्ष  2002-03  से

 राज्य  योजना  को  अंतरित  नहीं  कर  दिया  एनएसएपी  के  अंतर्गत

 गरीबी  रेखा  से  नीचे  जीवन-यापन  करने  वाले  परिवारों  में  सबसे

 मिर्घन  परिवार  को  दी  जाती

 ]

 अल्पसंख्यकों  को  ऋण

 106.  श्री  असादूददीन  ओषेसी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सभी  बैंकों  के  लिए  अल्पसंख्कों

 को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  ऋण  देगा  अनिवार्य  बनाने  का

 और

 यदि  तो  तत्संबंधीब्यीरा  कया  ह ैऔर  गत  तीन  वर्षों  के

 दौरान  प्रत्येक  वर्ष  चूककर्ता  बैंकों  के  विरूद्ध  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 या  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पषन  कुमार  :

 और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  दिनांक  01.09.2006  के  अपने  परिपत्र

 ट्वारा  सभी  अनुसूचित  वाणिज्य  बैंकों  को  यह  सुनिश्चित  करने  का  अनुदेश

 दिया  था  कि  अल्पसंख्यक  समुदायों  को  प्राथमिकता  क्षेत्र  के  समग्र  लक्ष्यों

 तथा  कमजोर  वर्ग  के  लिए  निर्धारित  10%  के  उप-लक्ष्य  के  अंतर्गत

 ऋण  का  ठचित  और  बराबर  हिस्सा

 वर्गोंਂ  के  तहत  अल्पसंख्यक  समुदायों  को  शामिल  करने

 के  लिए  प्राथमिकता  क्षेत्र  ऋण  संबंधी  मूल  परिपत्र  में  दिनांक

 18.05.2007  को  संशोधन  किया  गया

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  अल्पसंखछयकों  को  ऋण  संबंधी  अपने  समेकित

 मूल  परिपत्र  द्वारा  बैंकों  से  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कहा  है  कि

 अल्पसंख्यक  समुदार्यों  को  उचित  एवं  पर्याप्त  हिस्सा  सरकार  द्वारा

 प्रायोजित  विभिन्न  विशेष  कार्यक्रमों  के  लाभ  मिलें  तथा  अल्पसंख्यक

 समुदायों  को  ऋण  की  निर्बाध  उपलब्धता  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 प्रत्येक  बैंक  में  पृथक  प्रकोष्ठ  बनाए
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 चूंकि  अल्पसंख्यक  समुदायों  को  ऋण  देने  संबंधी  ये  अनुदेश  हाल

 ही  में  दिए  गये  पिछले  तीन  वर्ष  के  दौरान  इन  मार्गनिर्देशों

 का  उल्लंघन  करने  का  प्रश्न  नहीं

 ब्याज  दर

 107.  श्री  किन्जरपु  येरननायडु  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  को  राष्ट्रीयकृत  संबद्ध  तथा  निजी

 बैंकों  द्वारा  क्रेडिट  व्यक्तितत  टाप-अप  अणों  पर

 प्रभारित  की  जा  रही  ऊंची  ब्याज  दर  के  संबंध  में  शिकायतें  प्राप्त

 हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  इन  पर  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पथन  कुमार  :

 और  सरकार  को  ऋणों  एवं  अग्निमों  पर  बैंकों  द्वारा

 लिए  जाने  वाले  अत्यधिक  ब्याज  और  अन्य  प्रभारों  के  संबंध  में  कुछ

 शिकायतें  मिली  संबंधित  बैंकों  द्वारा  शिकायतों  पर  कार्रवाई  की  जा

 रही

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  7  2007  के  अपने  परिपत्र

 ट्वारा  बैंकों  से कहा  है  कि  ऋणों  एवं  अग्रिमों  पर  ब्याज  दर्रें  निर्धारित

 करने  के  लिए  अपने  बोर्डों  द्वारा  अनुमोदित  वस्तुपरक  एवं  पारदर्शी  नीति

 यह  कहा  गया  है  कि  बैंक-बोर्डों  को  उपयुक्त  आन्तरिक  नियम

 एवं  प्रक्रियाएं  निर्धारित  करनी  चाहिएं  ताकि  बैंकों  द्वारा  ऋणों  एवं  अग्रिमों

 पर  कार्रवाई  एवं  अन्य  प्रभारों  सहित  अत्यधिक  ब्याज  दर्रें  न  लगाई

 आन्श्र  प्रदेश  में  आवासीय  योजनाएं

 108.  श्री  रायापति  सांबासिवया  राव  :  क्या  ग्रामीण  जिकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  के  पास  आन्भ्र  प्रदेश  के  उन  अत्यधिक

 पिछड़े  जिलों  में  आवासीय  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  विशेष

 कार्यक्रम  जो  गत  चार  वर्षों  के  दौरान  सूखे  और  बाढ़  से  बार-बार

 प्रभावित  होते  रहे
 ह

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 10  2007  लिखित  उत्तर  रब

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  सूर्यकात्ता  :  से  इंदिरा

 आवास  योजना  के  अंतर्गत  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को

 पूर्वनिर्धारित  मानदंड  के  आधार  पर  निधियां  आबंटित  की  जाती  हैं  जिसमें

 प्रत्येक  राज्य  की  आवासीय  कमी  और  गरीबी  अनुपात  को  पर्याप्त  वेटेज

 दिया  जाता  इसके  आईएवाई  के  दिशानिर्देशों  के

 प्रत्येक  जिले  को  जिले  के  वार्षिक  आबंटन  की  10%  राशि  या  50

 लाख  अंश  इनमें  से  जो  भी  अधिक  रिलीज

 किए  जा  सकते  हैं  ताकि  बाढ़  जैसी  प्राकृतिक  आपदाओं  से  उत्पन्न

 आकस्मिकताएं  पूरी  की  जा  जो  कि  लगभग  200  मकानों  के

 लिए  पर्याप्त  राज्य  के  अधिकांश  भागों  को  प्रभावित  करने

 वाली  बाढ़  वजह  से  क्षतिग्रस्त  हुए  मकानों  को  फिर  से  बनाने

 के  संबंधित  राज्य  सरकार  गृह  मंत्रालय  के  आपदा  प्रबंधन  प्रभाग
 -  के  साथ  इस  मामले  को

 झुग्गी  वासियों  को  राजसहायता  देने  हेतु  महाराष्ट्र

 से  प्राप्त  प्रस्ताव

 109.  श्री  हंसराज  अहौर  :  क्या  आवास  और  शहरी  गरीबी

 उपशमन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  के  पास  शहरी  क्षेत्रों

 के  निर्धन  झुग्गी  वासियों  को  आवास  मुहैया  कराने  के  लिए  राजसहायता

 देने  हेतु  कोई  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  क्‍या  केन्द्र  सरकार  ने  उक्त  प्रयोजनार्थ  धनराशि

 आबंटित  करने  के  संबंध  में  कोई  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 राज्य  सरकार  द्वारा  मांगी  गई  धनराशि  का  ब्यौरा  क्‍या  है

 जिसे  केन्द्र  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  कर  लिया  गया  है  और  इस  संबंध

 में  वास्तव  में  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई

 आधास  और  शहरी  गरीबी  उपशमन  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री

 :

 से  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए



 विवरण

 स्कीम  प्राप्त  विस्तृत  अनुमोदित  विस्तृत  कुल  अनुमोदित  अनुमोदित  अतिरिक्त

 परियोजना  परियोजना  परियोजना  लागत  परियोजना  अनुमत्य  केन्द्रीय

 रिपोर्ट  की  रिपोर्ट  की  लागत  केन्द्रीय  सहायता  के

 अंश  रूप  में  जारी

 राशि

 शहरी  गरीबों  को  35  32  3380.42  3055.63

 बुनियादी  सेवाएं

 समेकित  आवास  और  29  60.35

 स्‍लम  विकास  कार्यक्रम

 के  दौरान  तालुकों  के  भू-कर  सर्वेक्षण  अभिलेखों  की

 कर्नाटक  में  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  की

 स्कैनिंग  और  माइक्रोफिल्मिंग

 श्री  इकबाल  अहमद  सरडगी  :  क्या  ग्रामीण  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यो  केन्द्र  सरकार  को  कर्नाटक  में  तालुकाओं  में  सर्वेक्षण

 रिपोर्ट  की  स्कैनिंग  और  माइक्रोफिल्मिग  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त

 हुआ

 यदि  तो  क्‍या  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  की  स्कैनिंग  और

 माइक्रोफिल्मिंग  के  लिए  प्रायोगिक  परियोजना  को  भारत  सरकार  का

 अनुमोदन  मिल  चुका

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 (४)  इस  संबंध  में  अंतिम  निर्णय  कब  तक  लिए  जाने  की  संभावना

 ग्रामिण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अंद्रशेशझर  :

 से  कर्नाटक  की  राज्य  सरकार  से  वित्तीय  वर्ष  2005-06

 इन्हें  सूचीबद्ध  करने  तथा  परिरक्षण  के  लिए

 fim,  करोड़  रुपये  कौ  लागत  का  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  इस

 प्रस्ताव  की  जांच  की  गई  थी  और  वित्तीय  वर्ष  2006-07  के  दौरान

 कर्नाटक  की  राज्य  सरकार  को  भूमि  अभिलेखों  के  कम्प्यूटरीकरण  की

 योजना  के  अंतर्गत  इस  योजना  के  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  के  अनुसार  उक्त

 प्रयोजन  के  लिए  8.84  करोड  रुपये  के  लगभग  निधियां  जारी  की  गई
 हि

 भू  अभिलेखों  का  कम्प्यूटरोकरण

 dt)  श्री  महाजौर  भगोरा  :  क्‍या  शहरी  जविकास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भू  अभिलेखों  के  कम्प्यूटरीकरण

 एल  के  लिए  राजण्य-वार  जारी  की  गई  धनराशि  का  ब्यौरा

 क्‍या  है

 सी  एल  आर  के  अंतर्गत  राण्य-वार  कितने  जिलों  को  शामिल

 किया  गया

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सी  एल  आर  के  अंतर्गत  और

 जिलों  को  शामिल  करने  का
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  .

 कितने  तहसील/तालुका  तथा  सब  डिवीजनों  में  भू  अभिलेखों

 का  कम्प्यूटीकरण  कार्य  पूरा  कर  लिया  गया  है  तथा  शेष  कार्य  को

 पूरा  करने  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  और

 सी  एल  आर  के  अंतर्गत गत  तीन  वर्षों के  दौरान  राज्य-वार

 जारी  की  गई  निधियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  इस  प्रयोजनार्थ  निधियां

 जारी  करने  के  क्‍या  मानदण्ड

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अबथय  :

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर

 रख  दी

 पालिमर्स  करेंसी  नोट

 112.  श्री  रवि  प्रकाश  जर्मा  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  पेपर  की  बजाय  पालिमर्स  से  बनाया

 गया  करेंसी  नोट  मुद्रित  करने  के  लिए  एक  प्रायोगिक  परियोजना  शुरू

 करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 नये  कंरेंसी  नोटों  के  कब  तक  परिचालन  में  आने  की  संभावना

 वित्त  मंऋलय  में  राज्य  मंत्री  पथन  कुमार  :

 से  भारतीय  बैंक  नोटों  की  मियाद  को  बढ़ाने  के  लिए  वैज्ञानिक

 विकल्प  खोजना  एक  सतत्‌  प्रक्रिया  है  जिसे  भारतीय  रिजर्व  बैंक  और
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 सरकार  द्वारा  अपनाया  जा  रहा  इस  अभ्यास  के  एक  हिस्से  के

 रूप  में  भारतीय  रिजर्व  बैंक  इस  समय  पालिमर  सबस्ट्रैट  पर  छपाई

 करने  सहित  करेंसी  नोटों  की  मियाद को  बढ़ाने  के  लिए  विभिन्‍न  विकल्पों

 का  मूल्यांकन  कर  रहा

 न्वायालयों  में  न्यायाधीश

 113.  श्री  जसुभाई  धानाभाई  जारड  :

 श्री  सुरेश  प्रभाकर  प्रभु  :

 क्या  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उठच्यतम  न्यायालय  तथा  उच्च  न्यायालयों  में  इस  समय  पुरूष

 और  महिला  न्यायाधीशों  की  न्यायालय-वार  संख्या  कितनी  और

 न्यायालयों  में  पर्याप्त  महिला  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  के

 लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 विधि  और  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  भारत  के  उख्यतम  न्यायालय  और  उच्छ  न्यायालयों

 के  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  क्रमशः  भारत  के  संविधान  के  अनुच्छेदਂ

 124  और  अनुच्छेद  217  के  अधीन  की  जाती  जो  किसी  जाति

 या  वर्ग  के  व्यक्तियों  के  लिए  किसी  आरक्षण  का  ठपबंध  नहीं  करते

 सरकार  ने  समय-समय  पर  राज्यों  के  मुख्यमंत्रियों  और

 उच्च  न्यायालयों  के  मुख्य  न्यायमूर्तियों  उनसे  उच्च  न्यायालय  के

 न्यायाधीशों  के  रूप  में  नियुक्त  किए  जाने  के  लिए  बार  में  से  अनुसूचित

 अनुसूचित  अन्य  पिछड़े  अल्पसंख्यकों  के

 उपयुक्त  व्यक्षियों  और  महिलाओं  की  पहचान  करने  के  अनुरोध

 करते  हुए  पत्र  लिखे  उच्वतम  न्यायालय  और  उच्छ  न्यायालयों  में

 पुरुष  और  महिला  न्यायाधीशों  तथा  रिक्तियों  के  संबंध  में  ब्यौरे  देने

 वाला  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 तारीख  06.08.2007  की  स्थिति  के  अनुसार

 क्र  न्यायालय  स्वीकृत  पद  आसीन  महिला  पुरुष  रिक्तियां

 संख्या  न्यायाधीशों  की  न्यायाधीशों  न्यायाधीशों

 संख्या  की  संख्या  की  संख्या

 त  2  3  4  5  6  7

 उच्चतम  न्यायालय  26  22  04
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 त  2  3  4  5  6  7

 जज्य  न्यायालय

 1...  इलाहाबाद  95  76  04  72  19

 2.  आंध्र  प्रदेश  39  31  ५2  29  08

 3...  बम्बई  61  53  05  08

 4.  कलकत्ता  50  42  02  40  08

 5...  छत्तीसगढ़  06  06  00  06  ५02

 6...  दिल्ली  ३6  32  गन  2  04

 7  गुवाहाटी  23.  23  01  22  00

 &  गुजरात  42  ३0  09.  य  12

 9...  हिमाचल  प्रदेश  0  09  00  ०  ००

 10.  जम्मू-कश्मीर  14  हु  00  0०
 05

 11...  झारखंड  12  ०  00  ०  63

 2.  कर्नाटक  40  ३6  0  35  ५2

 32.  केरल  29  27  0  26  02

 14...  मध्य  प्रदेश  42  41  04  37  01

 15.  मद्गास  46  44  04  40  ५2

 16.  उड़ीसा  20  14  01  13  06

 17...  पटना  31  3।  ण्व  य  00

 18.  पंजाब  और  हरियाणा  40  35  0  हि  ।  05

 19.  राजस्थान  40  ञ  01  ३  03

 20.  सिक्किम  63  01  00  01  a

 21...  उत्तरांचल  ७  ०  0०
 ०  00
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 भारतीय  अध॑ण्यवस्था  पर  पूंजी  आगम

 का  प्रभाव

 114.  श्री  ज्योतिरादित्य  माधयराव  सिंधिया  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  देश  में  अधिक  पूंजी  आगम

 के  विरुद्ध  आशंकाएं  व्यक्त  की  हैं  जैसा  कि  दिनांक  19  2007

 के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  क्‍या  इसके  परिणामस्वरूप  भारत  की  मुद्रा  का

 अधिक  मूल्यांकन  होगा  तथा  परंपरागत  और  वस्तु  क्षेत्र  की  प्रतिस्पर्धात्मकता

 समाप्त

 यदि  तो  चालू  वर्ष  (2007-08)  की  पहली  और  दूसरी

 तिमाही  में  कितना  पूंजी  आगम  हुआ  तथा  भारतीय  मुद्रा  के  मूल्यांकन

 तथा  इसकी  प्रतिस्पर्धात्मकता  पर  पिछले  वर्ष  कौ  इसी  अवधि  की  तुलना

 में  इसका  क्‍या  प्रभाव  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पथन  कुमार  :

 और  मुद्रास्फीति  और  वित्तीय  बाजारों  के  संबंध  में

 बैंक  डी  फ्रांस  द्वारा  14  2007  को  पेरिस  में  आयोजित  अंतर्राष्ट्रीय

 मुद्रा  संगोष्ठी  में  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  डिप्टी  गवर्नर  द्वारा  पढ़े  गए

 पत्र  में  भारत  में  पूंजी  खाते  के  उदारीकरण  की  चुनौती  के  परिप्रेश्य

 में  इस  प्रकार  कहा  गया  के अधिक  आगम  और  पूंजी

 आगम  के  साथ  साफ्टवेयर  निर्यात  में  बड़े  और  सतत  उछल  से  मुद्रा

 के  संभावित  अतिमूल्यांकन  तथा  इसके  परिणामस्वरूप  अन्य  पारम्परिक

 और  क्तु  क्षेत्रों  की  दीर्घावधिक  प्रतिस्पर्धातमकता  के  कम  हो  जाने  की

 है  जिसे  आम  भाषा  में  डिजीजਂ  के  नाम  से  जाना  जाता

 इस  तथ्य  को  देखते  हुए  कि  वस्तु  क्षेत्र  में  अधिक  लोग  लगे

 मुद्रा  विनिमय  दर  प्रबंधन  के  माननीय  पहलुओं  को  नजर  अंदाज

 नहीं  करना

 भरतीय  रिजर्व  बैंक  के  अग्रिम  रूप  से  जारी  कैलेंडर  के

 अनुसार  2007-08  की  पहली  तिमाही  के  संबंध  में  भुगतान  संतुलन  के

 आधार  पर  पूंजी  प्रवाहों  संबंधी  आंकड़े  सितंबर  2007  के  अंत  में  जारी

 किए  वर्ष  2007-08  की  दसरी  तिमाही  के  आंकड़े  दिसंबर  2007

 के  अंत  में  जारी  किए  -

 हाल  के  वर्षों  भारतीय  रिजर्व  बैंक  की  मुद्रा  विनिमय

 10  2007  लिखित  उत्तर  252

 दर  नीति  अत्यधिक  अस्थिरता  कम  अस्थिरता  पैदा  करने  वाले

 सट्टाकारी  कार्यकलापों  के  उद्भव  को  मुद्रा  भंडारों  का  पर्याप्त

 स्तर  बनाए  रखने  में  सहायता  करने  और  एक  सुव्यवस्थित  विदेशी  मुद्रा

 बाजार  का  विकास  करने  की  आवश्यकता  से  मार्गदर्शित  होती  रही

 हाल  की  अवधि  में  रुपये  के  मूल्य  में  वृद्धि  के  परिप्रेक्ष्य  में  सरकार

 ने  निर्यातकों  के  लिए  एक  राहत  पैकेज  की  घाषेणा  की  है  जिसमें

 शुल्क  हकदारी  पासबुक  दर  निर्यात  ऋण  गारंटी  मिगम  के  प्रीमियम

 में  सीमा  उत्पादन  शुल्क  के  सभी  बकार्यों  के  समाशोधन  और

 केंद्रीय  बिक्री  कर  की  प्रतिपूर्ति  क ेलिए  600  करोड  रुपए  जारी

 शुल्क  आहरण  दरों  में  वृद्धि  करना  और  लदान  पूर्व  व  बाद  की  ऋण

 की  व्याज  दरों  में  कमी  करना  शामिल

 विद्युत  क्षेत्र  का  विकास

 ns.  श्री  किन्यरपु  येरनमायडु  :  क्‍या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  विद्युत  क्षेत्र  क ेविकास  के  लिए  सरकार  द्वारा  तैयार

 किये  गए  और  क्रियान्यित  किये  जा  रहे  कार्यक्रमों  एवं  योजनाओं  का

 ज्यौरा  क्‍या

 देश  में  दसवीं  योजना  के  दौरान  सब  के  लिए  विद्युत  के

 लक्ष्य  को  पूरा  करने  के  लिए  केन्द्र  और  निजी क्षेत्र  दोनों  के  द्वारा

 राज्य-वार  कितना  निवेश  किया  गया  और

 इस  योजनावधि  के  दौरान  इन  कार्यक्रमों  के  अंतर्गत  देश

 में  विद्युत  क्षेत्र  के विकास  के  लिए  प्रत्येक  राण्य  सरकार  ने  आवंटित

 धनराशि  का  कितना  उपयोग

 विद्युत  मंत्री  सुशील  कुमार  :  विद्युत  क्षेत्र  की

 समस्याओं  को  दूर  करने  तथा  इसे  प्रतियोगी  एवं  व्यावह्मरिक  बनाने  के

 लिए  सरकार  द्वारा  उठाए  गए  कुछ  मुख्य  कदम  निम्नलिखित  हैं  :-

 -  ॥रवी  योजना  वर्किंग  ग्रुप  आन  पावर  ने  उत्पादन  क्षमता

 में  व्यापक  वृद्धि  प्रस्तावित  की

 -
 जल  क्षेत्र  के  समन्वित  विकास  हेतु  50000  मेगावाट  जल

 पहल  शुरू  की  गई

 -  .  थर्मल  परियोजनाओं  के  बैंक-ग्राह्य  शैल्फ  के  निर्माण  के

 लिए  लगभग  10,0000  मेगावाट  तक  के  स्थलों  को  चिन्हित

 किया  गया
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 -  टैरिफ  आधारित  प्रतियोगी  बोली  मार्ग  के  अंतर्गत  प्रत्येक

 लगभग  1000  मेगावाट  क्षमता  की  अल्ट्रा  वृहत  विद्युत
 परियोजनाओं  का

 -  सुधारों  की  प्रगति  के  मूल्यांकन  हेतु  राज्य  विद्युत  यूटिलिटियों
 की  आवधिक

 -  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विद्युतीकरण  को  तेज  करने  के  लिए  स्टैण्ड

 एलोन  प्रणाली  को  अनुमति

 -  गांवों  और  ग्रामीण  घरों  के  तीब्र  ग्रामीण  विद्युतीकरण  के

 लिए  राजीव  गांधी  ग्रामीण  विद्युतीकरण  योजना  शुरू  की  गई

 -  अन्तःक्षेत्रीय  पारेषण  क्षेत्रों  के  सुदृढ़करण  द्वारा  विद्युत  के

 अंतःराण्यीय  एवं  अंतःक्षेत्रीय  अंतरण  की

 -  .  ऊर्जा  संरक्षण  उपायों  का

 और  ॥0वीं  योजना  के  केन्द्रीय  सार्वजनिक  क्ेत्र

 उपक्रमों  द्वारा  लगभग  65,340  करोड़  रुपये  व्यय  किए

 गए  यद्यपि  त्वरित  विद्युत  विकास  एवं  सुधार  कार्यक्रम

 के  अंतर्गत  योजना  के  दौरान  सीपीएसयू को  आबंटन  राज्य  विशिष्ट

 नहीं  रहा  है  फिर  भी  निवेश  घटक  के  अंतर्गत  राज्यों  को  6941.01

 करोड़  रुपये  की  राशि  जारी  की  गई  है  और  1749.03  करोड़  रुपये

 की  राशि  निवेश  घटक  के  अंतर्गत  जारी  की  गई  जिसके  ब्यौरे

 संलग्न  में  दिए  गए  ठसी  राजीव  गांधी  ग्रामौण

 विद्युतीकरण  योजना  के  अंतर्गत  भी  4900  करोड़  रुपये

 जारी  किए  गए  आरजीजीवीवाई  के  कारण  राज्यवार  वितरण  के

 ब्यौरे  संलग्न  विवरण-॥  में  दिए  गए

 इसके  उत्तर  पूर्षी  क्षेत्र  विकास  मंत्रालय  दो  योजनाओं

 के  माध्यम से  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र में  विद्युत  क्षेत्र  के  विकास  हेतु  परियोजनाओं

 को  वित्तपोषण  करता  ये  निम्नलिखित

 -  नान  लैपसेबल  सेन्ट्रल  पूल  आफ  रिसोर्सिस

 के  माध्यम  से

 -  नार्थ  ईस्टर्न  काऊंसलिंग  द्वारा

 उपरोक्त  दो  योजनाओं  के  अंतर्गत  उस  मंत्रालय  द्वारा  जारी  की

 गई  राशि  तथा  विद्युत  क्षेत्र  परियोजनाओं  के  कार्या-वयन  हेतु  योजमा
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 के  दौरान  उत्तरपूर्वी  राज्यों  ट्वारा  उपयोग  की  गई  राशि  के  राज्यवार  आंकड़े
 संलग्न  विवरण-॥  में  दिए  गए

 एपीडीआरपी  निवेश  की  स्थिति

 करोड़  रुपये

 31.03.07  तक क्र  राज्य  (31.3.07  आहरित

 वैकल्पिक

 जारी  निधि

 कुल  $%

 2  3  4  5  6

 1.  आंध्र  प्रदेश  56676...  46645...  961.34  85

 2...  बिहार  313.18  250.57  488.72  59

 3.  छत्तीसगढ़  19.21.  65.99  19.85  5%

 4.  दिल्ली  105.51  105.51  211.02  100

 5.  गोवा  1340  44.87  17875  ७62

 6  गुजरात  400.26  37244  (978.74  90

 7.  हरियाणा  168.99  10.28  23.5.  54

 8...  झारखंड  18387  65.54.  217.5951

 9...  कर्नाटक  463-62  58734  848.25  72

 10.  केरल  248.57  189.12,  423.20  #9

 11.  मध्य  प्रदेश  78720.  17.7.  2831.  43

 12.  महाराष्ट्र  426.78  37662  4865  56

 13.  उड़ौसा  74.02  35.52.  41.79  20

 14.  पंजाब  202467  21.59  ३2.7.  591

 15.  राजस्थान  434.28  49986  79283.  ७4

 16.  तमिलनाडु  44182  724.14..  76



 बे  4
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 2  3  4  5  6  त  2  3  4  $

 17.  उत्तर  प्रदेश  293.70  632-68  875.71  82  3.  हरियाणा  210.98  105.49  105.49

 18.  पश्चिम  बंगाल  92.92.  113.96  .  324.20  73  4...  केरल  289.82  144.91  96-38

 4838.26  4665-48  9054.83  66  5.  महाराष्ट्र  275.78  137.89  137.89

 श्रेणी  राज्य  6.  पंजाब  503.88  251.94

 1.  अरुणाचल  प्रदेश  36.68  .  33-27  7.  मध्य  प्रदेश  672-46  336.23  54.06

 2.  असम  394.35  47.07  374.84  58  &  राजस्थान  275-42  137.71  137.71

 3.  हिमाचल  प्रदेश  306.88  15.88  306.82  95  9...  पश्चिम  बंगाल  993.48  496.74  381.64

 4.  जम्मू  और  593.39  377-80  34
 रुल  5254.60.  2627.30.  1749.03

 5.  मणिपुर  42.67  2-67  2

 6  मैघालय
 2045

 8.23.  38
 2005-06  और  2006-07  के  दौरान  आरजीजीवीवाई

 7...  मिजोरम  78.01  68.09.  63  के  अंतर्गत  जारी  निधि  ॒

 8.  नागालैंड  71,44  6481  53  करोड़

 9.  सिक्किम  154.73  152.09  100  राज्य  2005-00.  2006-07,
 कुल

 10.  श्रिपुरा  54,31  57.40...  39  1  2  5  4  $

 11.  उत्तराखंड  279.76  230.69 74  1...  राजस्थान  74.982  68०38  143.72

 कुल  2102.75  62.95  1755.71  52  2.  उत्तर  प्रदेश  812.607  1544.403  2357.01

 सकल  योग  .  6941.01  4728.43  10810.54  63  3.  उत्तरांचल  जा  अध्या  अया

 प्रोत्साहन  दावों  की  स्थिति
 4.  छत्तीसगढ़  6.50  36.18  42.68

 करोड़  रुपये
 5.  कनांटक  84.184  75.766  159.95

 क्र  राज्य  नकदी  हानि  पात्रता  प्रोत्साहन
 6  बिहार  381.976  470.144  852.12

 सं
 में  कमी  राशि  जी  7.  झारखंड  3.50  285.24  288.74

 1  ४  3  4  $  8...  उड़ौसा  3.50  63-67-  67.17

 1.  आंध्र  प्रदेश  530.22  265.11  265.11  9.  पश्चिम  बंगाल  115.421  160.059._  275.48

 2.  गुजरात

 ह

 1502.56 °
 .

 751.28..  461.33  10.  गुजरात  ०0  13.36  13.36



 1.  «  2  3  4  $
 ह

 11  मध्य  प्रदेश  0...  104.66.  104.66

 12.  आंध्र  प्रदेश  ०
 94.35  94.35

 13.  असम  ०  39.22  39.22

 14.  हरियाणा  0  12.33  12.33

 15.  हिमाचल  प्रदेश  ०  7.48  7.48

 16.  केरल  ०
 $135.13  5.3

 जम्मू  और  कश्मीर  0  19.59  19.59

 18.  मणिपुर  0  13.53  13.53

 19.  महाराष्ट्र  0  10.02  10.02

 20.  नागालैंड  ०  4.23  423

 कुल  1542.111  3306.379  4848.49

 बीपीएल  दावों  तथा  55.46  55.46  -

 समर्थ  गतिविधियों  के

 वितरण

 सकल  योग  1597.571  4903.95

 इसमें  परियोजना  लागत  का  10%  तक  का  ऋण  घटक  शामिल

 योजना  में  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  विकास  मंत्रालय  द्वारा  पूर्वोत्तर  क्षेत्र
 में  विद्युत  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  परियोजना  का  वितपोषण

 एनएलसौपीआर  स्कौम

 राज्य  जारी  राशि क्र  समुपयोजित
 निधि

 1  2  3  4

 1.  अरुणाचल  प्रदेश  102.01  92.72

 19  1929

 च््न्के  श््  ््  बी

 2.  असम  105.35  87.84

 3.  मणिपुर  54.06  60.07

 4...  मेघालय  49.65  59.18

 5.  मिजोरम  107.74  113.30

 6...  गागालैंड  107.51  102.66

 7.  सिविकम  103.06

 ह

 87.92

 8.  त्रिपुरा  104.96  162.59

 कुल  734.34"  766.28

 कुछ  राज्यों  में  योजना  के  पूर्व  जारी  निधियों  की

 उपलब्धता  को  कारण  समुप्योग  अधिक

 एनईसी  स्कौम

 क्र  राण्य  जारी  राशि  समुपयोजित

 निधि

 ।.  अरुणाचल  प्रदेश  6.75  6.65

 2.  असम  5.20  5.00

 3...  मणिपुर  12.72  11.48

 4  मेघालय  15.74  0.90

 5...  मिजोरम  10.32  10.32

 6.  नागालैंड  1-40  1.40

 7.  सिक्किम  ३3.60  0.00

 8.  त्रिपुरा  67.83  57.97

 कुल  123.56  93.72
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 उड़ीसा  को  वित्तीय  सहायता

 116.  औमती  संगीता  कुमारी  सिंह देश  :  कया  आवास  और  शहरी

 गरीबी  टपशमन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गत  तीन  क्यों  के  दौरान  आवास  एवं  नगर  विकास

 निगम  ने  उड़ीसा  की  आवास  परियोजनाओं  के  लिए  कोई

 वित्तीय  सहायता  अथवा  ऋण  प्रदान  किये

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  परियोजना

 हेतु  उपलब्ध  कराए  ऋण  अथवा  वित्तीय  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या

 और

 हडको  द्वारा  वित्तीय  सहायता  और  ऋण  प्रदान  करने  के
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 लिए  क्‍या  मानदण्ड  निर्धारित  किये  गए

 आवास  और  शहरी  गरीबी  उपशमन  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री

 :

 आवास  और  नगर  विकास  निगम  द्वारा  पिछले

 तीन  वर्षों  के  दौरान  उड़ीसा  में  मंजूर  की  गई  आवास  स्कीमों  का  अयौरा

 विवरण  के  रूप  में  संलग्न

 राज्य  आवास  विकास

 सुधार  सहकारी  समितियों  और  विभिन्न  अन्य  सार्वजनिक  क्षेत्र

 और  निजी  क्षेत्र  के  संगठनों  को  विभिन्न  प्रकार  की  आवास  और

 शहरी  अवस्थापना  स्कीमों  के  उनकी  वित्तीय  तकनीकी

 ज्यवहार्यता  और  कानूनी  अनुमत्यता  के  आधार  पर  ऋण  सहायता  मुहैया

 करता

 विवरण

 उड़ीसा  राण्य  में  मंजूर  आवास  स्कीमों  की  सूची

 स्कीम  एजेंसी  स्कीम  का  नाम

 त  2  3

 वर्ष  2004-05

 18359  सफल  रिहायश-सह-वाणिज्यिक  परिसर  का

 निर्माण  पीसी  प्लाजा

 18477  सूडा  उड़ीसा  में  वाम्बे  स्कीम

 18521  पुरी  में  पोमुपनिया  अपार्टमेंट  का

 निर्माण

 18573  ओआरएचडीसी  तूफान  प्रभावित  जिलों  के  लिए

 इंडब्ल्यूएस  आरएचएस

 18638  सूडा  पुरी  में  वाम्बे  आवास  योजना

 18639  सूडा  गोपालपुर  में  जाम्बे

 आवास  स्कौम

 परियोजना  ऋण  राशि  यूनिटों  की

 लागत

 4  5  6

 257.81  100.00  18

 8.80  0.00  22

 575.00  400.00  90

 5865.48  5250.00  15000

 40.00  0.00  100

 24.00  0.00  60



 19  1929

 18640  सूडा  तेलिया  नगर  बालांगीर  में  वाम्बे  8.00  0.00  20
 आवास  स्कीम

 6779.09  5750.00  15310

 वर्ष  2005-06

 वर्ष  2005-06  के  दौरान  कोई  स्कौम  मंजूर  नहीं  की  गयी

 वर्ष  2006-07

 18996  नीलाचल  झारपाड़ा  भुवनेश्वर  में  रिहायशी  परिसर  225.30  100.00  0

 का  निर्माण

 18997  नीलाचल  झ्ारपाड़ा  भुवनेश्वर  में  रिहायशी  परिसर  619.34  ३300.00  0

 का  निर्माण

 19067  आइकोन  प्रोप  भुवनेश्वर  में  डुप्लेक्स  218.83  100.00  ०

 रिहायशी  परिसर  का  निर्माण

 1063.47  500.00  ०

 न्यायालयों  में  ग्रौष्प  अवकाश

 117.  श्री  तुकाराम  गणफ्तराब  रेंगे  पाटील  :

 श्री  एम  अंजन  कुमार  कदबय  :

 क्या  जिथि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ठख्यतम  उच्च  न्यायालयों  और  अन्य  अधीनस्थ

 न्यायालयों  में  वर्षों  से  लाखों  मामले  लंबित  होने  के  बावजूद  ये  न्यायालय

 ग्रीष्म  अवकाश  के  दौरान  बंद  रहते

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  विचार  लंबित  मामलों  के

 शीघ्र  निपटान  के  लिए  न्यायालयों  में  ग्रीष्म  अवकाश  रद  करने  का

 और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 विधि  और  न्याय  मंज़लथ  में  राज्य  मंत्री  :

 से  उच्यतम  न्यायालय  और  उच्च  न्यायालर्यों  में  कार्य

 संबंधित  न्यायालयों  द्वारा  विरचित  नियमों  से  विनियमित  होते  उपलब्ध

 जानकारी  के  भारत  का  ठच्यतम  न्यायालय  किसी  एक  वर्ष

 में  222  दिन  कार्य  करता  देश  में  सभी  ठच्य  न्यायालयों  में  किसी

 एक  वर्ष  में  सामान्यतः  210  कार्य  दिवस  होते  हैं  और  जिला/अधीनस्थ

 न्यायालयों  के  कार्य  दिवसों  की  संख्या  तथा  साथ  ही  कार्य  घंटे  संबंधित

 उच्च  न्यायालय  द्वारा  विनियमित  किए  जाते  न्यायालयों  में  ग्रीष्मकालीन

 अधकाश  को  समाप्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 राष्ट्रीक्कृत  बैंकों  में  कर्मणआरियों

 की  सेचानियृत्ति

 118.  श्री  अब्दुल  रशीद  शाहीन  :  क्‍या  थित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  विभिन्न  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  श्रेणीवार

 और  बैंकवार  कितने  कर्मचारी  सेवानिषृत
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 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  श्रेणीवार  और

 बैंकवार  कितने  कर्मचारी  नियुक्त  किए  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  विभिन्‍न  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में

 श्रेणीवार  और  बैंकवार  नियुक्त  किए  गए  कर्मचारियों  में  से  कितने  व्यक्ति

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  और  अल्प  संख्यक  समुदाय  के

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पवन  कुमार  :

 से  जानकारी  एकत्र  की  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर

 रख  दी

 सीमा  शुल्क  आयुक्‍तालय  से

 गुम  मिसिलें

 119.  श्री  मिलिन्द  देवरा  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  शुल्क  दुर्विनियोजन  के  जिसमें  मुम्बई  और

 कोलकाता  जैसे  महानगरों  के  सैकड़ों  आयातक  संलिप्त  से  संबंधित

 संवेदनशील  मिसिलें  सीमा  शुल्क  आयुक्तालयों  से  गुम  हो  गयी  जैसा

 कि  24  2007  के  टाइम्स  आफ  में  समाचार  प्रकाशित

 हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 इस  मामले  में  क्‍या  कार्रवाई  की  गयी

 ये  मिसिलें  किस  अधधि  से  संबंधित  और

 (32)  सरकार  का  विचार  यह  सुनिश्चित  करने  क॑  लिए  क्‍या

 उपाय  करने  का  है  ताकि  भविष्य  में  ऐसी  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  न

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  भारत  के  नियंत्रक  एवं  महालेखापरीक्षक

 की  2007  की  रिपोर्ट  7  के  पैरा  2.6.2  में  दर्शाया  है  कि  चार

 आयुक्तालरयों  में  मांग  से  संबंधित  165  मामलों  की  फाइलें  गुम  थी  जिसमें

 89.81  लाख  के  ब्याज  और  जुमने  के  अलावा  26.48  करोड़

 का  शुल्क  अंतर्ग्रस्त

 निरीक्षण  ने  उक्त  आयुक्तालयों  का  विशेष

 निरीक्षण  किया  था  और  उन्होंने  मामलों  के  शीघ्र  न्यायनिर्णयन  के  लिए
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 और  फाइलों  को  ढुंढने  अथवा  उन्हें  पुनः  बनामे  के  लिए  ठपाय  सुझाये

 भारत  के  नियंत्रक  एवं  महालेखा  परीक्षक  की  उक्त  रिपोर्ट

 में  ठल्लिखित  मामलों  की  अषधि  वर्ष  1997  और  2002  के  मध्य  की

 दर्शायी  गई

 इस  संबंध  में  निरीक्षण  ट्वारा  किये  गये  विशेष

 निरीक्षण  से  उद्भूत  उपचारात्मक  उपायों  पर  सरकार  का  समुचित  कार्रवाई

 करने  का  प्रस्ताव

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  गरीबी  डपशमन  कार्थक्रम

 शुरू  किया  जाना

 120.  श्री  इकबाल  अहमद  सरडगी  :  क्‍या  ग्रामौण  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  के

 अंतर्गत  राष्ट्रीय  ग्रामीण  गरीबी  उपशमन  कार्यक्रमਂ  मामक  एकਂ  अन्य

 राष्ट्रष्यापी  महत्वाकांक्षी  योजना  शुरू  करने  की  योजना  बना  रही

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  तथा  इसे  कब  तक

 शुरू  किए  जाने  की  संभवना

 ग्रामीण  जिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  सूर्यकान्ता  :  और  ग्रामीण

 विकास  मंत्रालय  के  कार्यक्रमों  के  प्रभाव  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उनकी

 समय-समय  पर  समीक्षा  की  जाती  स्वर्ण  जयंती  ग्राम  स्वरोजगार

 योजना  भारत  सरकार  का  प्रमुख  स्वरोजगार  एवं  गरीबी

 उन्मूलन  कार्यक्रम  की  शुरूआत  से  लेकर  अब  तक  के  अनुभव  को

 देखते  इस  योजना  के  स्वरूप  को  बदलने  की  आवश्यकता  महसूस

 की  गई  है  ताकि  इसके  लाभ  ग्रामीण  बीपीएल  परिवारों  को  ठपलब्ध

 कराए  जा  सकें  एवं  इनमें  बढ़ोतती  की  जा  कार्यक्रम  को  और

 अधिक  प्रभावी  बनाया  जा  सके  तथा  गरीबी  रेखा  से  ऊपर  उतने  में

 उनकी  सहायता  की  जा  एसजीएसवाई  की  पुनस॑रचना  पर  प्रारूपण

 समिति  तथा  योजना  आयोग  द्वारा  गठित  विषय  संचालन  समिति  द्वारा

 विचार  किया  जा  रहा  राष्ट्रीय  ग्रामीण  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रम

 केवल  एसजीएसवाई  के  लिए  गठित  प्रारूपण  समिति

 ट्वारा  सुझाई  गई  संशोधित  नाम  पद्धति  है  और  यह  कोई  नया  कार्यक्रम

 नहीं  है  जो  कि  विचाराधीन
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 उद्दीसा  से  विज्ञान  और  प्रौद्यागिकी  परियोजनाएं

 121...  श्रमती  संगीता  कुमारी  सिंह  देव
 :

 क्या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  गत  वर्षों  के  दौरान  विज्ञान  और

 प्रौद्यागिकी  के  सम्बन्ध  में  केन्द्र  सरकार  को  कोई  परियोजनाएं  अग्रेषित

 की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 (7)  कितने  प्रस्ताव  स्वीकृत  किए  गए  और

 केन्द्र  सरकार  के  पास  कितने  प्रस्ताव  लम्बित  पड़े

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  तथा  पृथ्वी  विज्ञान  मंत्री  कपिल

 :  केन्द्रीय  विज्ञान  और  प्रौद्यागिकी

 मंत्रालय  उड़ीसा  राज्य  सहित  विभिन्‍न  राज्यों  में  स्थित  अनुसंधान  और

 जिकास  स्वैच्छिक  राज्य  विज्ञान  और

 प्रौद्यागिकी  परिषदों  तथा  अन्य  स्वायत्तशासी  संगठनों  से  प्राप्त  वैज्ञानिक

 अनुसंधान  प्रस्तावों  को  सहायता  प्रदान  करता  उपलब्ध  सरकारी  आंकड़ों

 के  केन्द्र  सरकार  नै  उड़ीसा  राज्य  में  वर्ष  2002-03,  2003-04

 और  2004-05  के  दौरान  392.75  लाख  780.24  लाख

 रुपये  और  345.71  लाख  रुपये  की  कुल  लागत  पर  38,  42  और

 35  अनुसंधान  एवं  विकास  परियोजनाओं  को  निधियां  प्रदान  की

 से  प्रश्न  नहीं

 ]

 जरिष्ठ  गागरिकों  को  कर  राहत

 122.  श्री  मिलिन्द  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  रूपा

 करेंगे

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  वरिष्ठ  नागरिक  बचत  योजना  2004

 के  अन्तगर्त  किसी  भी  जमा  राशि  से  अर्जित  ब्याज  पर  स्रोत  पर  काटे

 गये  कर  की  सीमा  में  अर्थात  सीमा  में  बद्ञोत्तरी  की  है

 जैसा  कि  05  2007  के  द  टाइम्स  ऑफ  इंडिया में  समाचार  प्रकाशित

 हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
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 इस  प्रस्ताव  से  कितने  वरिष्ठ  नागरिकों  के  लाभान्वित  होने
 की  संभावना

 वित्त  मंऋलथ  में  राज्य  मंत्री

 वित्त  2007  ने  आयकर  1961  कौ

 धारा  के  ठपबर्धों  को  संशोधित  किया  है  जिसके  ट्वारा  अन्य  बातों

 के  साथ-साथ  निम्नलिखित  के  साथ  किसी  जमा  पर  व्याज  के  संबंध

 में  न्यूनतम  सीमा  को  उस  सीमा  तक  बढ़ा  दिया  गया  है  जहां  तक

 स्रोत  पर  कर  कौ  कटौती  अपेक्षित  नहीं

 (i)  धारा  के  खण्ड  ()  के  उप  खण्ड  के

 अंतर्गत  विभिर्दिष्ट  कोई  बैंकिंग  एवं

 (0)  केद्र  सरकार  द्वारा  बनाई  गई  एवं  इस  संबंध  में

 इसके  द्वारा  अधिसूचित  किसी  योजना  के  अंतर्गत  डाक

 न्यूनतम  सीमा  को  पांच  हजार  रुपए  से  बढ़ा  का  दस  हजार  रुपए

 का  दिया  गया  बढ़ी  हुई  सीमा  दिनांक  ।  2007  से  लागू

 केन्द्र  सरकार  ने  दिनांक  2007  कौ  अधिसूचना
 के  अंतर्गत  तदनुसार  आयकर  अधिनियम  की  धारा

 की  ठप  धारा  (3)  के  खण्ड  (i)  के  उप-खण्ड  के  प्रयोजनार्थ

 वरिष्ठ  नागरिक  बचत  योजना  को  अधिसूचित  किया  इस  अधिसूचना
 के  फलस्वरूप  वरिष्ठ  गागरिक  बचत  2004  के  अंतर्गत  डाक

 घरों  में  की  गई  जमाओं  पर  ब्याज  के  संदाय  पर  ग्रोत  पर  कर  की

 कटौती  अपेक्षित  नहीं  यदि  इस  तरह  से  जमा  अथवा  संदत्त  ब्याज

 की  राशि  दस  हजार  रुपए  तक

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  ऐसी  कोई  सूचना  संकलित  नहीं  कौ  जाती

 ग्राम  न्यायालय

 123.  श्री  इकआल  अहमद  सरडगीः

 श्री  समत  छुमार  मंडलः

 श्री  रघुबौर  सिंह

 क्या  बिथि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ग्राम  न्यायालय

 स्थापित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  मामले  में  संसद  में  एक  विधेयक

 लाने  का  और

 यदि  तो  इस  विधेयक  को  कब  तक  लाए  जाने  की

 संभावना

 विधि  और  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 जी
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 से  सरकार  ने  15  2007  को  राज्य  सभा  में

 ग्राम  न्यायालय  2007  पुर:स्थापित  कर  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  13  2007  के  पूर्वाह्न

 11.00  बजे  तक  के  लिए  स्थागित  होती

 पूर्वाह्न  11.18  बजे

 तत्पश्यात्‌  लोक  सभा  13  2007/

 22  1929  के  पूर्वाह्न  11.00  बजे  :

 तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।
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 ।  2  3

 91.  श्री  अब्दुल  रशीद  5,  59,  82,  118

 52.  श्री  रघुराज  सिंह  47

 53.  श्री  अधलराव  पाटील  10,  30,  51,  56,  64

 54.  श्रीमती  करूणा  2

 55.  श्री  4

 56.  सिंह  श्रीमती  संगीता  कुमारी  37,  74,  116,  121

 97.  श्री  चन्द्रभूषण  53

 58.  श्री  दुष्यंत  42

 59.  श्री  प्रभुनाथ  35,  72

 60.  श्री  सुग्रीव  54,  78,  88,  99

 61.  श्री  सूरज  9,  73

 62.  श्री  उदय  18,  48,  62,  84

 6.  श्री  भूपेन्द्रसिंह  48

 64.  श्री  93,  101

 65.  श्री  रामजीलाल  *  9,  49

 66.  श्री  44,  70

 67.  श्री  बृज  किशोर  16,  60,  83

 68.  श्री  मनसुखभाई  24,  29

 ७.  बीरेन्द्र  श्री  19,  63

 70.  श्री  रवि  प्रकाश  10,  21,  30,  64,  112

 71.  श्री  अंजनकुमार  17

 72.  श्री  किन्जरपु  28,  83,  107,  115
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 अनुबंध-॥

 तारांकित  प्रश्नों  की  मंत्रालय-वार  अनुक्रमणिका

 कॉर्पोरेट  कार्य

 पृथ्वी  विज्ञान  :

 वित्त  :  2,  7,  8,  9,  11,  14,  16,  17,  19,  20

 आवास  और  शहरी  गरीबी  ठपशमन

 विधि  और  न्याय  $  4,  13

 नवीन  एवं  नवीकरणीय  ऊर्जा

 विद्युत  3,  5,  6,  15,  18

 ग्रामीण  विकास  ;  12

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  :

 शहरी  विकास  रा  1,  10.

 अतारांकित  प्रश्नों  की  मंत्रालय-वार  अनुक्रमणिका

 कॉर्पोरेट  कार्य  :  है

 पृथ्वी  विज्ञान  ४  59,  88,  89

 वित्त  1,  2,  3,  4,  6,  7,  9,  10,  11,  12,  13,  15,  16,

 17,  19,  22,  27,  29,  36,  41,  44,  46,  47,  49,

 53,  57,  58,  60,  61,  64,  65,  67,  68,  69,  70,

 73,  76,  78,  81,  90,  93,  94,  98,  99,  106,  107,

 112,  114,  118,  119,  122

 आवास  और  शहरी  गरीबी  उपशमत  56,  71,  101,  109,  116

 विधि  और  न्याय  ः  28,  55,  79,  96,  100,  113,  117,  123

 नवीन  एवं  नवीकरणीय  ऊर्जा

 5,  18,  25,  30,  40,  42,  45,  51,  52,  62,  66,

 72,  75,  84,  87,  91,  115
 विद्युत
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 ग्रामीण  विकास

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी

 शहरी  विकास

 10  2007  लिखित  उत्तर  280

 8,  21,  23,  31,  33,  34,  37,  38,  43,  74,  80,

 86,  97,  102,  103,  104,  105,  108,  110,  120,

 77,  82,  121

 14,  20,  26,  32,  35,  39,  48,  50,  54,  63,  85,

 9५,  111.



 इंटरनेट

 लोक  सभा  की  सत्रावधि  के  प्रत्येक  दिन  के  वाद-विवाद  का  मूल  संस्करण  भारतीय  संसद  की  निम्नलिखित  वेबसाइट

 पर  उपलब्ध

 112://0000५.28/॥07707101000.01०.॥॥

 लोक  सभा  की  कार्यवाही  का  दूरदर्शन  पर  सीधा  प्रसारण

 लोक  सभा  की  संपूर्ण  कार्यवाही  का  दूरदर्शन  के  विशेष  चैनल  पर  सीधा  प्रसारण  किया  जाता

 यह  प्रसारण  सत्रावधि  में  प्रतिदिन  प्रातः  11.00  बजे  लोक  सभा  की  कार्यवाही  शुरू  होने  से  लेकर  उस  दिन  की  सभा

 समाप्त  होने  तक  होता

 लोक  सभा  वाद-विवाद  बिक्री  के  लिए  उपलब्ध

 लोक  सभा  बाद-विवाद  के  हिन्दी  संस्करण  और  अंग्रेजी  संस्करण  की  प्रतियां  तथा  संसद  के  अन्य  विक्रय

 संसद  नई  पर  बिक्री  हेतु  उपलब्ध
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 02007  प्रतिलिप्पधिकार  लोक  सभा  सचिवालय

 लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  संबंधी  नियमों  के  नियम  379  और  382  के  अंतर्गत  प्रकाशित

 और  इंडियन  नई  दिल्ली  द्वारा


